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 674  लंदन  श्र  वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  संप्लाई  Experience  for  Assistants

 मिशन  में  सहायक  नियुक्त  करने  के  लिये  अनुभव
 being  posted  to  Indian

 Supply  Mission  in  Lon

 don  aid  Washington

 675  इस्पात की  नई  कीमतें  New  Prices  of  Steel  63

 Coal  Mines  under  Govern- 676  सरकारी  नियंत्रण  में  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 अधीन  खानें  ment  Control  and,,in
 Private  hands

 677  विदेशों से  रद दी  इस्पात के  ७ छप  का  आयात  Import  of  Steel  Seraps  from

 64 Foreign  Countries

 678  बंगालियों  झ्र  पाकिस्तानियों  को  स्वदेश  भेजने  Offer  of  planes  and  -passen

 ger  Ships  for  Repatria- के  लिए  विमानों  और  यात्नी  जहाजों  की  व्यवस्था

 करन की  पेशकश  tion  of  Bengalis  and

 Pakistanis  64

 679  रद दी  लोहे  के  छोटे  टुकड़ों  को  विदेशों  को  निर्यात  Export  of  Iron  Serap

 Foreign  countries  65

 681  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  से  रद दी  लोहे  के  Countries  to  which  Iron

 साट  टुकड़  मकान  वाल  दश  Scrap  has  been  exported

 during  last  two  Years  65

 Third  Wage  board  for  wor-
 683  श्रमजीवी  पत्नकारों के  लिए  तीसरा  मजदूरी  ae

 king  Journalists  66

 685  जट  उद्योग में  महिला  श्रमिकों की  संख्या  में  कैसी  Reduction  of  women  wor-

 66 z  kers  in  Jute  Industry

 Sessions  of  Indian  Labour
 686  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  स्थायी  श्रम  समिति

 Conference  and  Standing
 अधिवेशन

 Labour  Committee

 687  आत्मनिर्भरता प्राप्त  करने करने  के
 विचार

 से  इस्पात  Increase  in  capacity  utili-

 कारखानों  क्षमता  के  उपयोग  में  बदीन  sation  of  Steel  Plants  to

 achieve  self  sufficiency

 688  भारी  इंजीनिर्यारग  निगम  को  हश्री  घाटा  Loss  suffered  by  Heavy

 Engineering  Corporation

 689  इस्पात  संयंत्रों  को  कोयले की  सप्लाई ई  करने  झीर  High  Power  Committees

 1
 इस्पात

 के
 अपव्यय  पर  रोक

 न
 का  सुझाव  देने  to  suggest  Supply  of

 के  लिये
 उच्च शक्ति  प्राप्त  समितियां  Coal  to  Steel  Plants  and

 to  éurb  wasteful’  use

 of  steel

 690  इस्पात  का  अधिकतम  उत्पादन  करने  की  नीति  Strate:  असफा  to  Mg ्  oe  ximise  pro- ai

 duction  of  Sterl  |

 vi



 करता  धन  सख्या  विषय  SUBJECT  पलट  /PaGEs

 U.8.Q..  Nos.

 691

 परिवहन
 सुविधाओं  के  प्रभाव  के  कारण  भिलाई  Pig  Iron  lying  at  Bhilai  for

 ढलवां  लोहा  जमा  हो  जाना  id. कहती  k  of  rat iia  isportation
 Facilities  72

 692  सम्मेलन  नष्  संयुक्त  राष्ट्र  में  बंगला  Support  by  Algiers  Con-

 देश  के  प्रवेश का  समर्थन  ference  for  admission  of

 72 Bangladesh  into  U.N

 693  के  लियें  होल्डिंग  कम्पनियां  बनाना  Formation  of  Holding  Com-

 panies  in  Steel  s  12-13

 694  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  कर्मचारियों  को  बोनस  Bonus  refused  to  Bhilai
 a  दिया  जाना  73 Steel  Plant  employees

 695  श्रमिकों  के  बच्चोंਂ  के  लिए  शिक्षा  सुविधाएं  Education  facilities  to  chil-

 dren  of  Jute  Workers  758.0

 96  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय दवारा  दिल्‍ली  Purchase  of  Imported  high में  एक  स्थानीय  डीलर  से  आयातित  ट्राइ  स्पीडਂ
 speed  steel  bv  DGS&D

 इस्पात का  क्रम  from  local  dealer  111.

 Delhi  74

 697  आर्मी  प्राइसेस  कोरਂ  में  भंडार  रक्षण  कार्मिकों  Promotion  of  Storekeep-

 के  रुप  में  पदोन्नति
 पिंग  पर्सोनल  )  की  राजपत्नी  अधिका  रिंयों  ing  Personnel  as  gazet-

 ted  Officer  in  Army  Ord-
 15 nance  Corps

 698  श्राडनेंस  कोर  में  लोनार  डिवीजन  हिज  Lower  Division  Clerks  in

 Army  Ordnance  Corps

 699  आर्मी  झाडनेंस  कोर  के  लिपिक  संवर्ग  की  पदोन्नति  Stagnation  in  Clerical  Ca-

 dre  of  Army  Ordnance

 Corps
 16.0

 700  भ्रामक  भ्राडनेंस  कोर  में  कार्यालय  रसिकों  के  Promotion  Avenues  for
 लिये  पदोन्नति  Office  Supdts.  in  Army

 Ordnance  Corps

 701  रत्नागिरी  एल्यूमीनियम  aa  Ratnagiri  Aluminium  Plant  ा

 702  संयुक्तराष्ट्र में  युद्धबंदियों  are  कश्मीर  की  मामला

 उठा  कर  पाकिस्तान  दवारा  शिमला  समझौते का

 Violation  of  Simla  Agr

 उल्लंघन
 ment  by  Pakistan  in

 raising  issues  of  P.O.W

 and  Kashmir  in  U.N  ा

 703
 इस्पात  संयंत्र  लगाने  के  लिये  राज्यों  को  Aid  to  States  to  Set-up

 सहायता  देना  Mini  Steel  Plants

 704  तान  टूल्स  दुबारा  विभिन्‍न  राज्यों  Promotion  of  Ancillary
 aga  हे गौण  दस  दवारा  करना  Watch  Units  of  H.M.T.

 in  different  States

 705
 भारी  इंजीनियरिंग उद्योग  की  स्थिति  Condition  of  Heavy  En-

 gineering  Industry
 80

 पा



 गय
 पता  Yo  सख्या  विषय

 qt  /Paces

 U.S.Q.  Nos.

 706
 el  ar

 fasta  नंगर  प्रौढ़  सेलम  में  इस्पात  of  Steel  Mills

 मिलों  की rt  स्थापना  au  Vis  निकलता
 khapat tna am,  Vija-

 yanagar-and  Salem  o  80

 707  दा  में  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  पांचवीं  पंचवर्षीय  Fifth  Five  Year  Plan  pro-

 योजना  A  प्रावधान  vision  for  Steel  Plants

 in  the  South  .  80-81.

 Al- 708  रत्नगिरि  के  एल्युमिनियम  संयंत्र  के  स्थान  में
 Shifting

 of  location  of

 बतन  uminium  Plant  at  Rat-

 nagiri  81

 709  फेडरेशन  श्राफ  डिफेंस  सर्विस  इंडस्टियल  बकस
 Request  by  Defence  Ser-

 अपन  वेतनमानों  कौर  सेवा  शर्तों  vices  Industrial  workers
 पर  बिचार  करनें के  लियें  विशेष  समिति  का

 for  Expert  Committee  to
 अ्रतरोध

 consider  their  scales  and

 81 job  conditions

 710  सेकोस्लोवाकियां के  लिये
 बेरोजगार  भारतीय  जन  Unemployed  Indian  Man

 शक्ति
 power  for

 Czechoslova-
 kia

 711
 mic  eet

 के  निर्माण  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  Public § Sector  Project  for
 ban  ‘manufacture  of  Lambre-

 tta  Scooters  |  82

 712  पाकिस्तान सीज  ez  इंडिया  akistan  sees  threat  from

 India  82

 713  नाविक  रंगरूटों  की  भर्ती  के  बारे  में  नौसेना  wearer  Statement  of  Chief  of  Naval

 का  वर्क् तन्य  Staff  Re  selection  of

 Naval  Reeruits  82.83

 715  केरल  में  क्षेत्रीय॑  पार-पत्र  कार्यालय  Opening  of  a  Regional
 खोलना  Passport  Office  in

 Kerala  88

 716  मत्स्य  पकड़ने  वाली  नौका  मारु  23”
 पिएलडपहुकणिए ਂ

 r  egarding

 के  गुम  होजाने  के  संबंध  में  ७  missing  fishing  Trawler

 Akashmaru  23”  83

 717  अशोक  ले-लंड  दुबारा  का  निर्माण  Manufacture  of  Passenger

 chasis‘by  Ashok  Leylanc

 718  दवारा  टाटा  जल  गाडियों  का  निर्माण  Manufacture  of  Lata  Diesel

 Vehicles  by  TELCO  84

 719
 हिन्दुस्तान मशीन  aoa  gata  निर्मित  Export  of  ‘8’  Pilot  500”

 500
 501096"  लेथ  मशीनों  का  निर्यात  501096”  Lathe  Machines

 manufacture  by  HMT  84

 720  सरकारी  क्षेत्र में  भारी  विद्युत  संयंत्रों  की  क्ष क्षमता  Improvement  (11.  Utiliza-
 के  उपयोग में  सुधार  of  Heavy tion  capacity

 Electricals  plants  m

 Public  Sector  84



 अता ०  ब्र  सख्या
 विषय  SUBJECT  नष्ट  /PagEs

 U.S.Q.  Nos

 Kudremuk  Iron  Ore  Pro- 721  कद्र मुख  लौह  अयस्क  परियोजना

 ject  .  85

 722  ज  को  लौह  इस्पात  की  सप्लाई  Supply  of  Iron  and  Steel

 to  Kerala  85

 85 723  रल  में  कोयले की  hortage  of  Coal  in  Kerala

 724  इस्पात  की  मांग  उसका  उत्पादन  Demand  and
 Poduction

 of

 Steel  86

 725  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  a  तक  तांबे को  अव  Need  and  availability  of

 यकता  श्र  उसकी  उपलब्धता
 Copper  by  end  of  Fifth

 Five  Year  Plan  86

 726
 रण  विधवाओं

 और
 सेना  के  अपंग  कर्मचारियों

 को
 Complaint  from  Kerala

 गैस  की  एजेंसियों  are  निःशुल्क  भूमि  भ्रावंटन  re  allotment  of
 करने  के  बारे  में  केरल  से  शिकायत

 gas
 agencies  and  free  land  to

 war  Widows  and  disabled

 Army  personnel  86

 727  उत्तर  प्रदेश  के  बलिया  जिले  A  छोटा  इस्पात  Mini  Steel  Plant  in  Ballia,

 कारखाना  District  U.P  87

 728  कोयले  का  बडा  sar  विक्रय  मलय  Increase  in  Coal  Selling
 prices  87---88

 729  वतन  ढांचे  के  परीक्षण  के  लिये  कोयला  खाने  Negotiating  Committee  for

 योग  के  लिए  समझौता  वार्ता  समिति  Coal  Mining  Industry  to

 review  Wage  Structure  88

 730  अरब-इज़राइल  युद्ध  के  संबंध  में  सुरक्षा  परिषद  Reaction  of  India  to  the

 दवारा  पारित  यु दूध  विराम  संकल्प  के  प्रति  भारत  cease  fire  Resolution
 की  प्रतिक्रिया  regarding  Arab  Israel

 War  passed  by  the  Secu-

 rity  Council

 731  पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिये  Master.  Plan  for  Rehkabi-

 aaa ens  litation  of  Dislplaced
 from  Kast persons

 Bengal  89

 732
 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  उत्पादन  में  बाधा

 Distribution  of  production
 at  Steel Durgapur
 Plant  89

 733.  पांचवी  योजना  के  दौरान  भारी  मशीन  बनाने  वाले  Plan  for  Heavy  Machine

 संयंत्र  के  लिये  योजनायें  Building  Plant  during
 90

 t
 Fifth  Plan

 734.  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिरक्षा  उपक्रमों
 में

 काम  खाने  Stoppage  of  Licences  for

 वाली  सामग्री  के  आयात  के  लियेਂ  लाइसेंस  का  देना

 बंद  करना
 Import  of  Items  needed
 for ह  defence  public

 90
 Undertakings



 ०  ब्र  सख्या  विषय  SUBJECT  पष्ट /ए?&0फ5

 U.S8.Q.  Nos

 735.  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  1  श्रीलंका  का  दौरा  Visit  byan  Indian  Dele-

 gation  to  Sri  Lanka  91

 736.  भारतीय  नौसेना के  लिये  विमानवाहक  युद्धपोतों  Utility  of  Aircraft  Carriers

 91 की  उपयोगिता  for  Indian  Navy .  *

 737.  बीड़ी  क्रेच  रियों  कें  वेतन  में  समानता  Varying  Wages  paid  to

 bidi  workers  9  ् and

 738.  रक्षा  सेवाओं
 को

 उपकरण  तथा  अन्य  बस्तुएं  Firms/Companies  supy  गए
 करने  वाली  फर्मे  कम्पनियां  ving  equipment  and

 stores  to  defence  ser-

 vices

 739.  अरब  संघर्ष  के  संबंध  में  सारा  गय रवैय ेके  स्पष्टीकरण  Indian  mission  to  middle
 के  लिये  मध्यपूर्व  को  भारतीय

 मिशन  East  to  explain  Indian

 position  regardin
 Arab  93

 740.  पाकिस्तान  को  ईरान  के  अमरीकी  शस्त्र  Diversion  of-  U.S.  arms

 to  Pakistan  via  Iran

 741,  अल्जीयर्स में  गट  निरपेक्ष  देशों का  सम्मेलन  Conference  of  Non-aligned
 Nations  at  Algiers  ष

 742.  भवन नगर  सौराष्ट्र  में  मशीन  प्लांट  स्थापित  Gujarat  plan  to  set  up

 करने  संबंधी  गुजरात  सरकार  की  योजना  machine  tools  plant  at

 Bhavnagar  Saurastra  95

 743.  औद्योगिक संबंध  विधेयक  Industrial  Relations  Bill

 745.  उपदान  भ्र धि नियम  1972  में  Lacun:  in  payment  of

 96 Gratuity  Act,  1972

 746,  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  की  faa’  ९0011  of  slabbing  Mills

 ्  वाली  का  निर्माण  of  Bokaro  Steel  Plant  ह  96

 747.  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  मैटिंग  काम्पलेक्स  )
 ।  Steel  Melting  complex  of

 Bokaro  Steel  Plant  .

 748,  सस्ता  इस्पात  संबंधो  नीतिਂ  स्टील  पालिसी  )  Revision  of  Cheap  Steel

 का  पुनरीक्षण  Polic  97

 749.  सरकार  द्वारा  अपने  अधिकार में  न  ली  गई  कोयला  Coal  mines  not  ta  ken

 खानें  by  Government  .

 750.  की  मांग  तथा  उपलब्धता  Demand  and  availability
 of  Z'ne  i  98

 751,  तमिलनाडू  को  श्रीलंका  से  जाए  विस्थापितों  के  Financial  help  to  Tamil

 पुनर्वास हेतु  वित्तीय  सहायता  Nadu  for  Settlement

 of  Repatriates  from

 Sri  Lanka  .

 752.  सितम्बर  अक्टूबर  1973  के  दौरान  बुरਂ  Repatriation  of  POWs

 बंदियों  की  वापसी  during  September
 Octeber  1973  श  99

 x1



 विषय  SUBJECT करता  प०  संख्या  पृष्ट  PAHs

 US.Q.  Nos.

 ou  rkela 754.  रुकेगा  इस्पात  संयंत्र  में  विस्फोट  Explosion  in  R  ६  1६९17

 Steel  2.0 af  All ant  99

 755.  उड़ीसा  सरकार  कौर  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  Land  transfer  agreement

 के  बीच  भूमि  के  हस्तांतरण के  बारे  में  करार
 between  Orissa  Govern-

 ment  and  Rourkela

 99-100 Steel  Plant

 756.  रुरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजें  गये  Deputationists  from  Orissa
 Government  to  Rourkela के  कमेंट्री

 100 Steel  Plant

 757.  आत्म  रिश्ता  प्राप्त  करने  के  लिए  रक्षा  उत्पादन  Sound  Defence  produc-

 का  सुदृढ़  शनिवार  tion  base  for  achieving
 self  sufficiency

 758.  श्रीलंका  द्वारा  भारतीय  मूछों  की  गिरफ्तारी  Arrest  of  Indian  Fisher-

 101 men  by  Sri  Lanka

 759.  भारत-भूटान  सीमा  संबंधी  पट्टी  मार्ताचित्र  Indo-Bhutan  ‘Boundary

 Strip  Map

 760.  रोजगार  दफ्तरों  में  रिकार्ड  रखने  के  लिये  मशीनों  Proposal  to  use  Machine
 :  के  प्रयोग का  प्रस्ताव  in  employment  exchan-

 ges  for  keeping  re-

 cords  102

 761.  गुजरात  रोड़  रोलरों  की  सप्लाई  Supply  of  Road  Rollers

 to  Gujarat
 102

 762.  गुजरात  में  तांबे  और  पीतल  की  मांग  Demand  of  Copper  and

 Brags,  in
 Jamnagar,  102-103

 Gujarat

 एंड  ट्यूब  जमशेदपुर  के  पीडित  Reinstatement  of  Victi-
 श्रमिकों  की  च्  बहाली  mused  Workers  of

 TELCO  and  Tube

 Company,  Jamshedpur.  103

 764.  तथा  सोवियत  संघ  में  अध्ययन  कर  Students  studying  in

 रहे  103 U.K.,USA  and  USSR

 765..  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड
 के  उत्पादन  की  Diversification  of  Pro-

 विविधता  duction  of  Hindustan

 Machine  Tools  Ltd.

 766.
 सीरिया

 को  भेजा  गया  डाक्टरों  का  भारतीय  दल  Indian  Team  of  Doctors

 sent  to  Syria  105

 767.  गत  तीन  वर्षों  के  बिदेश  मंत्रालय  के  Overtime  Allowance  paid
 चोरियों  को  दिया  गया  सर्वोपरि  war  to  of Kmployees

 Ministry  of  External
 Affairs  during  last,

 105 three  years
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 Force 768.  पंजाब में  ary  सेना  के  दो  विमानों  की  दुर्घटना  Accident  of  Air

 A\ireraft  in  Punjab  106

 769.  भारतीय  रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  असैनिक  कर्मचारियों  न  10.3 nions  of  Oy) AV  Mt  Ao ज्  ह
 mployees

 के  संघ  in  Ind  iah  Defence
 106

 770.  विक्रांत  के  लिए  afer  विमान  Carrier  Aircraft  for

 Vikrant  ष

 नि 771.0  भारत  के  विरुद्ध  पाकिस्तान की  युद्ध  की  तथा
 च्  Pakistan  War  करा छाएल, घन

 tion  against  India  107

 772
 राष्ट्रीय  मजूरी  नीति  का  निर्माण  करने  के  लिये  Setting  up  of  a  Cell  to
 वेतन  ढांचे  का  विश्लेषण  के  लिये  सेल  Analyse  Wage  Structure
 करना  to  evolve  a  National

 Wage  Policy

 773.

 अहमदाबाद
 टेक्सटाइल  मिल  ड्रोनज़  एसोसिएशन  Agrecment  between  Ah

 टेक्सटाइल  लेबर  medabad  Textile  Mill एसोसिएशन  के  बीच  करार

 Owners  Association

 and  Textile  Labour

 Association  108

 774  नीरज  लाह  का  कारखाना  Sponge  Iron  Plant  in

 .  108 Gujarat

 to  meet 775.0  इस्पात  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  कार्यवाही  Steps  Steel

 Shortage  109

 776,  कोकिंग  तथा  नान-कोकिंग  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीय  Fall  in  production of  coal

 कारण  के  बाद  कोयले  के  उत्पादन  में  कमी  a  fter  Nationahication

 of  Coking  and  Non-

 109 coking  Coal  Mines

 777  इण्डियन  कापर  कंपनी  घाटशिला  के  राष्टीय  Fall  of  production  and

 करण के  उसके  उत्पादन  कौर  लाभ  profit  of  Indian  Copper
 में  गिरावट  Co  Ghatshila  after

 “4  Nationalisation

 778.  तांबे  के  उत्पादन  में  विधि  करने  की  योजना  Scheme  to  Augment

 Copper  production

 Problems  of 779.  दानापुर  छावनी  बोर्ड  की  समस्यायें  Dinapur
 Cantonment  Board  111

 780.
 गिरिदीह

 कोयला  खान  के  सेवा  निवृत्त  मजदूरों  Non-payment  of  Arrears
 को  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि

 की  श्रदायर्ग
 a  of  provident  Fund  to

 करना  Retired  1 ,900प1%९1'5  of

 Giridih  Colliery

 761.

 दुर्गापुर

 इस्पात  संयंत्र  तथा  मिश्र
 ag

 सच  से
 Thefts  in  Durgapur  Steel

 Plant  and

 Alloy
 Steel

 Plant
 te
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 पता  धन  संख्या  SUBJECT
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 782.  लौह  वयस्क  तथा  बाक्साइट  निक्षेपों  के  लिये  केरल  Geological  of Survey

 का  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  Kerala  for  Tron  Ore

 and  Bauxite  Deposits

 783.  रक्षा  उत्पादन  विभाग  में  अवर  श्रेणी  लिपिक  की  of  Lower
 भत  Division  Clerks  in

 Defence  Production

 Department  चै  115

 784.  केरल  में  एल्युमीनियम
 कौर  सीमेंट  के  न  and  Cement

 factories  in  Kerala

 सिंहातुक  की  अध्यक्षता  वाली  Recognition  of  Cambo-
 ne  a सरकार  तथा  दक्षिण  वियतनाम  की  अस्थायी  dian  Government

 ंन्तिकारी  सरकार  को  मान्यता  देना  headed  by  Prince

 Sihanouk  and  PRG

 of  South  Vietnam  116

 787.  रांची  स्थित  भारी  इंजीनियरी  निगम  के  उत्पादन  में  Soviet  to equipment

 वृद्धि  करनें  के  लिये  सोवियत  उपकरण  boost  Production  of

 Heavy  Hngineering

 Corporation,  Ranchi

 788,
 1970-71

 तथा  1971-72
 के

 दौरान  सिंगरेनी  Performance  of  Singareni
 रीज  कम्पनी  का  कार्य-निष्पादन  Collieries  Company

 aud durmg  1970-71

 1971-72  ,  117,

 789,  माइनिंग  एंड  एलाईड  मशीनरी  कार्पोरेशन  लिमिटेड  Functioning  of  Mining
 का  कार्यकरण  _and  Allied  Machinery

 Corporation  Limited

 790.  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  हड़तालों  के  कारण  Mandays  lost  due  to
 देवी  की  हानि  Strikes  in  Public  Sector

 Industries  118
 xan

 Arunachal 791.  खनिज  निक्षेपों  के  लिये  प्ररुणाचल  प्रदेश  में  सर्वे  ण  Survey  in

 Pradesh  for  Mineral

 Deposits

 792.  भारत  श्र  जापान  में  एक  इस्पात  संयंत्र  के  निर्माण  Comparative  time  taken
 में  लगने  वाले  समय  की  तुलना  111  erection  of  a  Steel

 Plant  in  India  and

 Japan  119

 Decline  in  Production  of 795.  एल्युमिनियम के  उत्पादन  में  कमी
 Aluminium  120

 796.  पाकिस्तान  तथा  बंगला  देश  संबंधी  अमरीकी  Change ~
 in  US  _  Policy

 नीति  में  परिवर्तन  towards  India,  Pakistan

 e  120 and  Bangladesh

 797.  राजस्थान
 में

 बलारिया  में  जस्ता  वयस्क  खान  of  Zinc  Ore
 विकास  Mine  at  Balaria  in

 121
 Rajasthan  .  कि  कि
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 798.  इसराईली  हवाई  हमलों  के  कारण  सीरिया  से  कए कएपकताएाा  of  Indians

 भारतीयों  को  निकाल  लिया  जाना  from  Syria  aue  to

 Israeli  Raids  121

 799,  सेना  यूनिटों  को  faa  गये  पेटन  टेक  Patton  Tanks  presented
 to  Army  Units  121-122

 800.  विदेशों में  बड़े  मिशनों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  का  Review  of  Staff  position

 पुनर्विलोकन  m  Bigger  Missi  Ons

 Abroad  122

 of 801.  बिजली  की  कमी  के  कारण  इस्पात  के  उत्पादन  पर  Effect  of  Shortage
 प्रभाव  Power  on  Steel  Pro-

 duction  122-123

 802.  पालम  हवाई  अड़  से  एक  रुसी  पर्यटक  का  गायब
 Disappearance  of  a  Soviet

 Tourist  from  Palam

 Airport  123
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 थ  चाई  और  विद्युत  मंत्नी  —
 ः

 en
 i  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री

 एम०  ब

 म  मंत्री
 #७

 थ  it  रघुनाथ

 श्री  झ्रण्णासांहिब पी  ०  शिन्दे क
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र

 क
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 मंत्रालय  में
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 प्रो०  शेर  सिह

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  सुरेन्द्र  पाल  fag
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 पूति  प  में
 थ्री  जी०  वेंकटस्वामी
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 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक  समा

 LOK  SABHA

 5  नव स्वर  1973/24  1895

 Thursday,  November  15,  1973  /Kartika  24,  1895  (Saka)

 लोक  सभा  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  01  the  Clock

 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  Speaker  in  the  Chair]

 प्रश्नों  क  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 afar  भारतीय  श्रमजीवी  वर्ग  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 *  61.  डा०  गोविन्द दास  :
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  वर्ष

 श्री  पन्नालाल  बारुपाल  :

 100  को  मानते हुए  अखिल  भारतीय  श्रमजीवी  वर्ग  उपभोक्ता  सूचकांक  के  पिछले

 दो
 वर्षों

 के  मासिक  ५  कौर  उनका  बारहमासी  औसत  कया  है
 ?

 धम  मंत्रालय  से  उपमंत्री  बालगोविन्द  वर्मा  )  :  सदन  की  मेज  पर  एक  विवरण रखा  गया
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 विवरण

 औद्योगिक  श्रमिकों  के

 लिए  प्रखिल-भारतीय थ .2-2द:-ा--८पधनवमनधाधधवनननननण

 सत  उपभोक्ता मुल्य  सूचकांक

 झाधारं  :  1960  — —  100

 हान  |.

 महीना
 मासिक  समाप्त  होने

 सूचकांक  वालें  12

 ह कक महीनों के
 असत

 (1)  (2)  (3)

 196  188 अक्तूबर हू  1971

 1971  197  189

 1971  195  190

 194  190 1972

 1972  193  191

 1972  194  192

 1972  195  193

 1972  196  194

 1972  201  195

 1972  205  196

 1972  207  197

 1972  198
 208

 1972  209  200

 210  201 1972

 1972  210  202

 1973  210  203

 1973  213  205

 1973  216  207

 1973  221  209

 1973  228  212

 1973  233  214

 1973
 2.43  217

 1973  247  221

 1973  224 248

 ये  आंकड़े  निकटतम  पूर्ण  संख्या
 तक

 पर्ण  किये
 गए

 हैं  ।
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 नीला

 Govind  Das  Richaria  It  appears  from  the  statement  that  the  monthly

 price  index  which  was  196  in  Oct.  1971  has  increased  to  248  in  Sept.  1973.  I

 dearness  allo wish  to  know  whether  any  provision  has  been  made in  the

 ance  of  the  workers  accordingly

 Oa  the  12th  Nov.  the  hon.  Finance  Minister  said  that  prices  are  being
 controlled  but  the

 price
 index  shows  that  there  has  been  no  control  on  prices;

 which  have  been  rising  continuously.  What is  the  actual  position?

 Shri  Bal  Govind  Verma  :  The  Government  has  decided  to  increase  the

 dearness  allowance  of  workers  on  every  eight  point  rise  in  index  number

 The  increased  D.  A.  has  not  been  given  as  yet.  The  workers  will  get  it.  There

 is  no  doubt  about  it.

 "86  far  the  other  question  1s  concerned,  the
 prices

 have  been  rising  of  course.
 This  concerns  Finance  Ministry  and  I  believe  that  it  is  receiving  their  attention.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  There is  lot  of  inadvertence in
 preparing  the

 price  index.
 Often  workers  are  paid  dearness  allowance  on  the  basis  of  previous

 year’s  price  index  even  when  there  is  appreciable  rise  in  prices.  Does  the

 Government  propose  to  have  a  uniform  formula?

 Shri  Bal  Govind  Verma  :  Mr.  speaker,  Sir  the  charge  is  unfounded.  We

 have  picked  up  50  centres  and  126  Bajars  from  where  we  collect  price  figure

 every  month.  We  do  not  entirely  depend  on  the  collector  but  our

 regional  officers  and  supervisors  check  up  the  figures  The  final  verification  is

 done  by  the  Simla  Labour  Bureau  Accordingly  it  is  not  correct  to  say  that

 the  previous  figures  are  repeated

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Dearness  allowance  is  not  paid  according
 to  the  current  price  index.  How  long  it  takes  ?

 Shri  Bal  Govind  Verma  :  Dearness  allowance  is  paid  quarterly  and

 therefore  3  months  difference  is  bound  to  be  there  १

 Shri  M.  C.  Daga
 :

 Do  you  raise  the  wages  of
 agricultural

 labour
 under  the

 Minimum  Wages  Act  in  proportion  with  the  rise  in  price.

 Shri  Bal  Govind  Verma  :  Such  a  thing  is  not  possible in  case  of  minimum

 aces

 श्री  बीरेन  दत्त  क्या  मंत्रालय को  दोषी  सूचकांक  बनाए  जानें  के  बारे  प्रतीत  भारतीय

 श्रम  संघों  कीं  झोर  से  कोई  ग्रश्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है
 ?

 महोदय  :  यह  एक  पृथक  प्रश्न  है  |  माननीय  सदस्य  इसके  लिये  पृथक  सूचना  दे

 कर  प्रश्न पाछ

 दिल्‍ली  समझौते  के  अधीन  पाकिस्तानियों  और  बंगालियों  को  स्वदेश  लौटाये  जाने

 काम में  प्रगति

 ¥62  श्री  झारखण्ड राय (4

 |  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 कि
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 क्या  पाकिस्तान  सरकार  बंगला  देश  से  उतनी  संख्या  में  पाकिस्तानियों को
 स्वीकार

 नहीं  कर  रही  जितनी  संख्या  में  बंगाली  पाकिस्तान
 से  लौट  रहे  हैं  ate  तीन  तरफा  स्वदेश

 वापसी

 का  कार्यक्रम  समुचित रूप  से  क्रियान्वित  करने  में  कठिनाइयां
 पैदा

 कर  रही है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया
 ak

 दिल्‍ली  समझौते  के  आधार  पर  बंगला  देश  कौर  पाकिस्तान
 से  कितने  बंगाली

 पाकिस्तानी  स्वदेश  लौटे  हैं श्र स्वदेश  लौटाये  जाने  का  काम  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 विदेश  मंत्री  (  श्री  स्वर्ण
 :  से  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अ्रतुसार  11

 1973  तक  दिल्‍ली  करार  के  weal  पाकिस्तान  से  34,337  बंगलादेश  से  14,096

 पाकिस्तानी  भारत  से  20,  5  38
 युद्धबंदियों  का  देश-प्रत्यावतंन  हो  चुका  है  ।  इस  गति  से  प्रत्यावर्तन

 का  काम  लगभग  6  माह  में  पूरा  होने  की  संभावना है  ।  पाकिस्तान  द्वारा  बंगला  देश  wa

 राष्ट्रिक ों  को  निकासी  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  कारण  प्रत्यावहन  की  गति  अपेक्षतया

 धीमी रही  है  ।
 इस  विषय  पर  पाकिस्तान  सरकार  से  बात  हुई  थी  उसने  हमें  यह  विश्वास  दिलाया

 है  कि  बंगलादेश में  उनके  राष्ट्रिकों को  निकासी  के  काम को  तेज  किया  जाएगा  |

 श्री  के०  :  पाकिस्तान  द्वारा  दिल  समझौते  का  पालन  न  विलम्ब  के  तरीके

 हाल  ही  में  भारत  का  उसके  प्रति  रवैया  तथा  पाकिस्तान  कौर  ईरान  को  अ्रमरीका  द्वारा

 शस्त्रों  की  सप्लाई इन  सब  बातों  से  यह  संदेह  उत्पन्न  होता  है  कि  एक  बार  फिर  पाकिस्तान  शौर
 भारत में  झगड़ा  होगा  |  सरकार की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 श्री  स्वर  सिंह
 :

 मेरे  विचार  में  प्रश्न  तीन  तरफा  वापिसीਂ  कार्यक्रम के  बारे  में

 है  न
 कि  बड़े  मामलों  के  बारे  में  ate  यदि  सदन  कुछ  धोये  रखे  तो  मैं  उनका  उत्तर  भी  दे  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  भ्रनुरोध  है  कि  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  के  लिए

 वह  प्रश्न
 के  पहले  भूमिका न  बांधे  ।  सीधे  प्रश्न करें  ।

 श्री  कठ०  :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान प्रौर  बंगला  देश  के  कुल

 कितने  व्यक्ति  स्वदेश  लौटे  हैं  ्र  युद्ध  बन्दियों  के  संबध  में अभी  fat  बाकी  हैं  |

 श्री  स्वर्ण  सिह : जब जब  से  स्वदेश  वापिसी  शुरू  हुई  है  काफी
 संख्या

 में  लोग  कंपने
 att

 देशों  को  लौटे  11  नवम्बर  1973 तक  लगभग  70,000  व्यक्तियों की  स्वदेश  वापिसी  हुई  ।

 पाकिस्तान  से  बंगला  देश  को  गए  बंगालियों  की  युद्धबंदियों  की  संख्या  ate  बंगलादेश

 से
 पाकिस्तान

 को
 लौटे  व्यक्तियों  की  संख्या के  बराबर  ही  है  ।

 बाकी  जहां  तक  बचे  व्यक्तियों  का  प्रश्न  है  इस  संबंध  में  a  निश्चित  रूप से  कुछ  नहीं  कह  सकता

 कुछ  सूचियां  भ्रंतर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  सोसायटी  के  पास है  केवल  युद्धबन्दियों  के

 संबंध
 में  झ्ञापको  aes  बता  सकता  हूं  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  11  नवम्बर  तक  14,  000

 बन्दी  स्वदेश
 लौट  गए  कौर  जैसा  कि  सदन

 जानता
 ही  है  युद्धबंदियों की  कूल  संख्या  90,000 के

 लगभग थी  ॥

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Mr.  Speaker,  Sir,  whether  the  attention  of  the

 Government  has  been  drawn  to  the  state  ment  of  Mr.  Bhutto,  the  Prime
 Minister  of  Pakistan  That,  ra

 Da
 kistan  will  take  back

 only  those  persons  from
 4
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 Bangla  Desh  as  are  considered
 ‘hardship

 I  wish  to  know  whether  some

 particular  categories  were  included in  the  Delhi  Pact.  was  said in  the  Delhi

 pact  that  Pakistan  would  take  back  a  subsiantial  number  of
 persons,

 what  is

 the  exact  meaning  of  substantial  number.  The  hon.  Minister  has  just  stated

 that  a  substantial  number  have  gone  back  to  Pakistan.

 श्री  स्वर्ण सिंह  प्रथम  चरण  में  पाकिस्तान  सेवा  के  निम्न  वर्गों  के  व्यक्तियों  जिसमें  पश्चिम

 पाकिस्तान  के  केन्द्रीय  कर्मचारी  तथा  उनके  विभाजित  परिवारों  के  सदस्य  तथा  अन्त  में

 हेडशिप  केसे  ज़ਂ  को  स्वीकार  करेगा  |  यदि  प्रधानमंत्री  ast ने  कोई  उल्लेख  कियां  हैਂ  तो  वह  इस

 लिए  किया  होगा  कि  ag  सभी  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  नहीं  ले  रहे  ।  हम  समझौते  द्वारा  बन्द  हे  न  कि

 प्रधानमंत्री  के  इन  वक्तव्यों  द्वारा  जोकि  वह  अपने  देश  में  द  ते  हैं  ।

 जैसा  कि  सदन  को  विदित  है  समझौते  के  ग्रीस  बंगला  देश  के  सभी  पाकिस्तानियों  को

 दों  चरणों  में  लाया  जाएगा  ।  प्रथम  चरण  में  वह  व्यक्ति  कराएंगे  जिनका  मेंने  उल्लेख  किया  दूसरे

 चरण  में  बाकी  बचे  लोगों  की  स्वदेश  वापिसी  के  मामले  को  निपटाने  हेत  एकਂ  विपक्षीय  वार्ता  होगी  ।

 पाकिस्तान  ने  बंगला  देश  से  woe  wea  सभी  .  नागरिकों श्री ए०
 [- ०  एम०  इसहाक

 को  लेने  से  कर  दिया  है  कौर  वापिसी  में  देर  के  हर

 संभव  उपाय  कर  रहा  है  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  गैर  बंगालियों  को  अथवा  पाकिस्तानियों  .  को
 ~

 जानबुझकर वहां  रहने  दे  रहा  है  ताकि  बंगला  देश  में  भविष्य  में  होने  किसी  भी  झगड़े  में

 पाकिस्तान की  सहायता  करें  ।

 श्री  स्वर्ण  fag  :  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  पाकिस्तान  समर्थक  व्यक्तियों  की  इस  श्रेणी

 की  परिभाषा करना  बहुत  कठिन  है  ।  समझौते  के  प्रतिशत  पाकिस्तान  राष्ट्रिक  शौर  ऐसी  आशा

 की  जाती  है  जैसा  कि  मेंने  पहले  भी  बताया  कि  प्रत्यावर्तन  दो  चरणों  में  किया  जाएगा  इस  समय  हम

 प्रथम  चरण  में  हैं  ।  दूसर  चरण  में  वार्ता  त्रिपक्षीय  होगी |

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  Mr.  Speaker,  Sir  Question  No.  12.0  may  please
 be  taken  along  with  it

 Mr.  Speaker  Both  the  questions  are  not  the  same  We  will  see  to

 it  when  its  turn  comes

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  मंत्री  महोदय  ने  स्वदेश  वापिसी  की
 प्रक्रिया

 क  बारे  में  कूछ  विलम्ब

 का  उल्लेख  किया  है
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  विलम्ब  प्रधानमंत्री  उनके  मित्र  तथा

 समेत  जैसे  चीन  के  प्रधानमंत्री  चार-एन-लाई  की  हाल  में  हुई
 उन

 195 युद्धबंदियों की  रिहाई  जिन

 पर  कि  मुकद्दमा चलाया  जाना  के  बारे में  हुई  वात  चीत  के
 कारण

 तो  नहीं है  ?  .  उन्होने  इंस  मांग

 को  बहुत  झ्रावश्यक  बताया  है  झर  इसीलिए  वह  प्रधानमंत्री  भुट्टो
 परौ

 शेख  मुजीब
 की  वापसी  बैठक

 को  स्थगित  कर  रहे  हैं  केवल  इसी  के  अ्रनसार  1973  के  समझौते  के  अनसार  समस्या  का  समाधान

 हो  सकता है  ।

 श्री  स्वर  सिंह  :  में  बंगला  देश  से  पाकिस्तानियों के  स्वदेश  लौटने  के  प्रश्न  को  इन  195

 बन्दियों के  साथ  नहीं  जोड़ता  |  समझौते  में  यह  विशिष्ट  रुप  से  कहा  गया  है  कि  प्रथम  चरण  में  वापिस  न

 जा  पाए  पाकिस्तानियों  के  मामले  में  एक  त्रिपक्षीय  वार्ता  होंगी  गौर  उसी  में इन  195  युद्धबंदियों

 के  सबंध  में  भी  afer  निर्णय  किया  जाएगा  ।  यह  सच  है  कि  बंगला  देश  से  पाकिस्तानियों  को  वापिस
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 लौटने  में  कूछ  विलम्ब  होना  है  ।  हमने  इस  मामले  पर  बातचीत
 की

 थी  कौर  अब
 rot

 कुछ  दिनों से

 बंगला  देश  से  पाकिस्तान  को  लौट  रहे  व्यक्तियों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह  प्रश्न  संख्या  72.0

 से  बहुत  मिलता  जुलता  है  ae
 :

 मैं  इन  दोनों  प्रश्नों
 को

 लता  हुं  ।  प्रश्न  संख्या  2
 का  उत्तर  भी  इसमें  दे  दिया  जाए  |

 श्री डी»  एन०  तिवारी :  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  पहले  सेना  के  उच्चाधिकारियों  की

 स्वदेश  वापिसी  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  भ्र ौर  सेना  के  निम्न  वर्गों  के  सैनिकों  की  स्वदेश  वापिसी  का  उतने

 ख्याल  नहीं  कर  रहा  ।  ऐसा  हो  सकता  है  कि  जब  उसकी  सेना  के  सभी  उच्चाधिकारी  स्वदेश  वापिस

 तो  वह बाकी  लोगों
 क

 लौटने  के  बारे  में  कुछ  उलझन  पैदाकर  दे
 ।

 श्री  स्वर्ण  सिंह
 :

 यह  सच  है  कि  सभी  पाकिस्तानी व  बंगाली  सरकारी  अधिकारियों को  चाहे

 वह  बंगला  देश  में  हो  या  भारत  में  या  पाकिस्तान  में  स्वदेश  लौटना  है  स्वदेश  वापिसी  का  कार्य

 शल  रहा  है  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  संदेह  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ताकि  विभिन्‍न  वर्गों  के

 लोगों  की  संतुलित  वापिसी  हो  ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन :  श्री  भुट्टो  द्वारा  हाल  ही  में  mare  कश्मीर  में  दिए  गए  भाषण  पर

 सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया

 है
 ।

 क्या  इससे  युद्धबंदियों की  वापसी  या  पुनः  सनौर  बातचीत पर  कुछ
 असर  पड़ेगा  |

 श्री  स्वर्ण  प्रधान  मंत्री  भुट्टो  द्वारा  श्राज्ञाद  कश्मीर  में  अपनी  यात्रा  के  दौरान दिए  गए

 कुछ  भाषणों  सरकार ने  नोट  किया  यह  भाषण  शिमला  समझौते के  अनुरूप  नहीं  हैं  प्रत
 :

 हम
 उनकी  कौर  ध्यान  नहीं  देंगे  ।

 श्री  बिहारी
 बाजपेयी

 :  क्यों  ?

 श्री  स्वर्ण  fag  क्योंकि उनका  कोई  महत्व  नहीं है  ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन्‌  :
 पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  भाषण  की  हम  कसे  उपेक्षा

 कर  सकते हैं  ?

 श्री
 स्वर  fag

 :
 पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  का  भाषण  उनके  पित  लोगों  को  बांध  सकता  है

 हमें  नहीं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 श्राप  समझौते  का  क्रियान्वयन  एक  पक्षीय  रुप  से  नहीं  कर  सकते

 श्री  स्वर्ण  fag  हमने  पाकिस्तान  सरकार  से  कहा  है  कि  ऐसे  भाषण  न  दिए  जाएं  क्योंकि  उनका

 कोई  लाभ  नहीं
 |

 लेकिन  मुझे  यह  समझ  में  नहीं  ora  यह  भाषण  जो  कि  शिमला  समझौते  की  भावना

 के  अनुरूप नहीं  इन  तीन  वर्गों की  स्वदेश  वापिसी  के  काम  में  कैसे  बाधक  सिद्ध  होते  हैं  ।  क्योंकि यह

 areas  है  कि  युद्ध  के  परिणामस्वरुप  उत्पन्न  हुई  मानवीय  समस्याओं का  निपटारा  जल्द  से  जल्द

 किया जाना

 Shri  Madhu  Limaye  :  Mr.  Speaker,  Sir,  there  was. a  demand  in  the  last  session
 for  discussion  on  this  agreement  but  was  not  discussed,  A  discussion  should

 te be  initiated  on  the  impleme  क  tation  of  the  agreement  under  Rule  193.
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 स्वात  के  नियमित  arden  पर  रोक  लगाने  वाला  संगठन

 *63  श्री  नवल  किशोर  सिंह  :  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  इस्पात  के  नियमित  आवंटन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  नये

 संगठन  की  स्थापना की  है

 क्या  यह  संगठन  बम्बई  की  कुछ  ड्रम  पोश  होटलों  इरादी
 को

 इस्पात  का

 तहत
 सा

 संदिग्ध  आ्रावंटन  करने  में  शामिल हो  गया है  ;
 ्र

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद )  सम्भवत

 प्रभिप्राय  बम्बई  के  क्षेत्रीय  लोहा  ait  इस्पात  नियंत्रक  के  कार्यालय  से  है  ।  सरकार को  इस  बात  की

 कोई  जानकारी  नहीं  कि  लोहा  ae  इस्पात  नियंत्रक  के  कार्यालय  ने  गलत  ढंग  से  इस्पात  का

 प्रावधान किया  है

 पता  चला  है  कि  किसी  ने  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो को  शिकायत  की  है  परन्तु  इस  मामले

 में  सरकार  को  केन्द्रीय  भ्रन्वेषण  ब्यूरो  से  कोई  रिपोर्टे  नहीं  मिली  है  |

 श्री  नवल  किशोर सिंह  :  इसमें  निगारी  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  यह  प्रश्न  परा  बम्बई  की  संस्था

 से  सम्बद्ध  उत्तर से  येह  बिलकल  स्पष्ट  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  से  शिकार्थेत की  गई  उस

 शिकायत  का  ब्योरों  कया  है  इस  मामले  की  जांच  कहां  तक  हो  पाई  है  ।

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  खान  मंत्री  eo  Wo  :  यह  बात  इकानामिक  टाईम्स

 ने  प्रकाशित एक  समाचार  पर  आधारित है  प्रौढ़  उसी  पत्न  में इस  समाचार का  दूसरी  बार  खण्डन

 भी  किया  गया  है  ।  फिर  भी  इस  मामले  की  चांज  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  कर  रहा है  परन्तु हमें ब्यौरे की हमें  ब्यौरे  की

 कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 श्री  नवल  किशोर सिंह  :  समाचार-पत्र में  प्रकाशित  समाचार के  अनुसार  स्टाक  ATS  द्वारा

 इस्पात  की  नियमित  सप्लाई  को  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्षेत्नीय  प्राधिकार  को  स्टील

 शौर  स्टील  भ्रावंटित  करने  का  अधिकार  दिया  था  मैचिंग  स्टील  झ्र  एंड-हाक  स्टील

 आवंटन  से  कया  नित्य  है
 ?

 क्या  सरकार को  इस  तात  की  जानकारी  है  कि  इस  प्रकार  के  आवंटन से

 नियमित  आवंटन  में  बाधा  पड़ती  है  ।

 श्री  do  Wo  पाई :  झांवटन  करने  के  लिये  सब  प्रकार  के  प्रयत्न  करने  के
 बाबजूद

 कभी  कभी  शिकायतें  मिलती  हैं  कि  कम  मात्रा  में  भी  मैचिंग  स्टील  की  आवश्यकताएं  पूरी  नहीं  की
 गई  ।

 भ्रम :  जे०  पी०  सी
 ०

 उनको  कम  मात्रा  में  पूरा  करने  में  समझे  है  |

 st  बंसत  साठे  :  इस्पात  के  नियमित  आवंटन  पर  नजर  रखने  के  लिये  जो  नया  संगठन  बनाया

 जा  रहा  उसका  नाम  क्या  है
 ?

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  छोटे  उद्योगकर्ताश्रों को  इस्पात

 का  पर्याप्त  कोटा  नहीं  मिलता  गगनचुम्बी  तथा  प्राय  इमारतों  के  निर्माण  में  दुरुपयोग  किया  जाता

 सरकार  इस  संगठन  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जिससे  संतुलित तथा  उचित

 ढंग  से  प्रावधान हो  ?
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 श्री  टी०  Wo  पाई  :  हम  हर  समय  इस्पात  की  श्रावश्यकताश्ं  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकते  ।  लागू

 उद्योगों  की  श्रावश्यकताएं  राज्य  सरकारों  के  औद्योगिक  विभागों  की  सिफारिशों  पर  पुरी की  जाती

 |  इस  के  साथ  ही  हमने  हाल  ही  में  इन्हें  के  फार्म  में  संशोधन  किया  है  जिससे  हम  संगणक  के  माध्यम

 से  सभी  साधनों  से  स्टाक  खपत  के  का  पता  लगा  सके  जिससे  राज्य  व्यापार निगम  अर

 प्रायोजन  अधिका  री  भविष्य  में  अधिक  उपयोगी  यथार्थवादी  ढंग  से  इस्पात  का  आवंटन  कर  सकें  ।  फिर

 हमने  इस.बात
 को

 सुनिश्चित  करने,के  लिये  एक  श्रांत  रिक  लेखापरीक्षा  गरुप  बनाने  का  भी  निर्णय  किया

 है  कि  इस्पात  का  अनुमोदित  नियमों  कौर  निदेशों  के  अनुसार  आवंटन  किया  जाये  कौर  प्रयोग  किया

 जाये  ग्रोवर  क्षेत्रीय  प्राकार  पर  एक  खपत  सम्पकं  बनाया  जायेगा  जिसमें  क्षेत्रीय  लोहा  wk  इस्पात

 नियंत्रक  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  प्रतिनिधि  aix  प्रमुख  उत्पादक  प्रतिनिधि  शामिल  होंगे  जिससे

 सरकार  की  प्राथमिकताओं  को  क्रियान्वित किया  जाये  झ्र  सम्भव  उपभोक्ताओं  प्राथमिक

 ऑ्रावश्यकताओं को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  ag  उसका  दुरुपयोग  अथवा  गैर  प्राथमिकता प्राप्त

 क्षेत्र  जैसे  गगनचुम्बी  इमारतों  में  उसका  उपयोग  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही करेंगे  ?

 श्री  lo  Wo  पाई  :  हमने  इस  से  मांग  पर  ae  कोई  नियंत्रण  नहीं  लाग  किया  कि  खुले

 बाज़ार  में  उपलब्ध  इस्पात  का  उपयोग  गगनचुम्बी  इमारतें  बनाने  के  लिये  न  किया  जाये  ।  हम  तभी

 कर  सकते  हैं  जब  किसी  प्रयोजन  विशेष  के  लिये  ग्रावंटित  इस्पात  उपयोग  किसी  अन्य

 प्रयोजन  के  लिये  जाये  प्रौढ़  उसके  लिये  न  किया  जिसके  लिये  वह  आवंटित  किया  गया

 हम  यह  जानने  का  कर  रहें  हूं  कि  क्या  .  इस  प्रकार  की  घटनाएं  होती हैं  कौर  यदि

 तो
 उन्हें  किस  प्रकार  रोका

 जा
 सकता  है  ।  यदि  माननीय सदस्य  नियंत्रण  करने  के  लिये  कोई  बेहतर

 सुझाव दे  तो  में  उस  पर  विचार  करुंगा  |

 गोदी  श्रमिक  यूनियनों  की  माँगें

 *  64.  श्रीमती  साबित्री  श्याम  :  क्या  श्रम  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  गोदी  श्रमिकों श्र  नौभरकों  की  विभिन्न  एसोसियेशनों  शौर

 पेशनों ने  अपना  मांगपत्र  मनवाने  के  लिये  सरकार  को  हड़ताल की  धमकी  दी  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मानें  क्या  कौर

 इस  मामले  में
 सरकार

 ने  क्या  पग
 उठाये

 हैं  प्रिया  उठाने  का  विचार  है
 ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 at  गोदी  श्रमिकों
 के

 संघों
 से

 विभिन्न  मांगों सम्बन्ध  में  हड़ताल  के

 नोटिस  प्राप्त  हुए  हैं  ।
 मुख्य  मजूरी  का

 20
 प्रतिशत  बोनस  के  भुगतान  a  सम्बंधित है  ॥

 कुछ  स्थानीय  मांगें
 भी

 उठीं  गई  हैं
 ।

 थे  नये  वर्गों  के
 गैंग

 की
 संख्या

 में  उपस्थिति

 छुट् दी झन  की
 बुलाई  भत्ते  ्र  वर्दियों  की  अतिरिक्त  wet  क  af  से

 सम्बन्धित  हैं  ।
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 नाट

 तक  मजूरी का  20  प्रतिशत  बोनस  देने  की  मुख्य  मांग  का  सम्बन्ध  गोदी

 श्रमिकों  को  देय  बोनस  की  दर  सामान्यतः  नियोजकों  ate  गोदी  श्रमिकों  के  बीच  बातचीत  द्वारा

 निर्धारित की  जाती  है  क्योंकि  बोनस  भुगतान  1965,  इन  श्रमिकों  पर  लागू  नहीं

 होता है  ।  जब  कभी  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  कोई  विवाद  होता  तो  समझौता  कराने  के  प्रयास

 किये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार के  प्रयासों  के
 फ

 कूछ  पत्तनों  ,  भ्रर्थात  ,  को  कलकत्ता

 श्र  मद्रास  1972-73 के  लिये  1/  3  प्रतिशत  से
 अ्रधिक  दर

 से
 बोनस

 के  भुगतान  हेतु  पहले

 ही  अंतरिम या  अंतिम  समझौते  किये जा  चुके  जहां तक  स्थानीय  का  सम्बन्ध

 इन  की  गोदी  श्रम  संसाधन  भ्र धि कारियों  atk
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जाँच  की  जाती  है  |

 इस  समय  लंबित  पड़ी  स्थानीय  मांगों  के  सम्बन्ध  में  भी  इस  कार्य-विधि  को  अपनाया जा  रहा  हैं  |

 श्रीमती atfad  श्याम  :  मैंने  विवरण पढ़ा  है  जिससे  पता  चलता  है  कि  सरकार  की  कम

 वेतन  पाने  वाले  पत्तन  कौर  गोदी
 श्रमिकों  के  प्रति  सहानुभूति है

 ।  यह  समस्या
 समझौता

 कारियों  के  पास  भेजी  गई  थी  परन्तु  वे  इसका  समाधान  नहीं  कर  सके  |  क्या  सरकार  एक  निष्पक्ष

 आयोग  गीत  करेंगी  जो  बोनस  जोकि  मुख्य  मामला  प्रबन्धकों  कौर  गोदी  श्रमिकों के

 बीच
 '

 सभी
 विवादों

 की  जांच  करे
 ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी
 :

 मैं  सभा  को  श्राश्वासन.दिलाता हं  कि  सरकार  पत्तन  श्रमिकों  के  कल्याण

 के  लिये  माननीय  सदस्यो ंसे  किसी  प्रकार  कम  चिन्तित  नहीं  है  |  हमने  उनके  कल्याण  के  लिये

 कई  कदम  उठाएं  हैं  |  एक  या  दो  श्राम  मांगों  कों  छोड़कर  शेष  मांगे  प्रत्येक  पत्तन  की  भिन्न  भिन्न

 इंस  समस्या  को  ट्रिपक्षीयं  वार्ता  द्वारा  हल  करना  अच्छा  रहेगा |  जहां  कहीं  सरकारी

 तंत्र  उपयोगी  हम  निश्चय  ही  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  उसका  उपयोग  करेंगे  ।  मैं

 सभा  को
 सूचित  करना  चाहूंगा  कि  अधिकांश  समस्याएं  प्रसन्नतापूर्वक हल  कर  ली  गई  हैं  कछ

 समस्याएं  कभी  हल  करनी  बाकी  हैं  ।

 श्रीमती  सावित्री  श्याम
 :

 बोनस  का  मामला  बहुत  पुरानी  समस्या  है  ।  क्या  सरकार

 शर
 प्रबन्धक

 प्रधान  मंत्री  की  देश  की  श्रमिक  स्थिति  कौर  तटवर्ती  सुरक्षा  को  ध्यान में  रखते

 हुए  इस  समस्या
 का

 समाधान  करने  के
 लिये  कोई  सूत्र  निर्धारित  करेंगे  ताकि  प्रबन्धकों  कौर  श्रमिकों

 के
 बीच

 इस  आशय
 का  समझौता

 हो  सके  कि  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  कोई  तालाबन्दी  शादी

 नहीं  होगी  ्र ने ही किसी ही  किसी  को  परेशान  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  नीति  सम्बन्धी  मामला  इसको  पूरक  प्रश्नों  में  नहीं  उठाया  जा
 सकता  |  श्राप  तथ्यों  के  बारे में  जानकारी प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  फिर  भी  यदि  मंत्री  महोदय

 उत्तर  देना  चाहें  तो  वह  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी
 :  जहां तक  बोनस  का  प्रश्न है  जिसे  माननीय  सदस्य  ने  खास  तौर  पर

 उठाया  है  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह  बोनस  1965 के  बोनस  अधिनियम के  ग्रन्तगंत  नहीं  जाता  |

 परन्तु  फिर
 भी  श्रनुग्रहपूर्वक  भुगतान  के

 रूप
 में  कई  स्थानों  पर  बोनस  दिया  गया  उदाहरणार्थ

 कलकत्ता  कौर  मद्रास  में  ।  सम्बन्धित  पक्षों  के  बीच  द्विपक्षीय वार्ता  के

 स्वरूप  बोनस  का  प्रश्न  हल  हो  रहा  है
 |  इसलिये  इस  काम  के  लिये  किसी  आयोग  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।

 जहां तक  श्राम  प्रश्न  की  बात  हम  भी  मजदूर  संघों  से  कपिल करते  हैं  कि  वे  अधिक  से

 प्रिंस  सहयोग  दें  ताकि  में  बाधा न  पड़े  कौर  हडताल  किये  बिना  औद्योगिक  शान्ति  बनी

 रहे  ।

 9



 Oral  Answers  November  15,  1973

 cameron

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  बोनस  के  भुगतान के  बारे  में  विभिन्‍न

 पत्तनों पर  किये  गये  समझौतों का  ब्यौरा  क्या  है  कौर  भिन्न भिन्न  '  पत्तनों  पर  एक  श्राम  प्रश्न के  बारे

 में  अलग  अलग  समझौते  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  श्री  न्य  पत्तनों
 पर

 कोई

 गड़बड़ नहीं  होने  देंगे  ।

 श्री पी०  जी०  मावलंकर :  क्या  faa  भिन्न  पत्तनों  की  समस्याएं  fata  भिन्न  हैं

 यदि  तो  वे  क्या  हैं  ?  यदि  मांग  एक  ही  है  तो  समझौते  भिन्न भवन  कैसे  सकते

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी
 :  कोचीन  में  जो  बोनस  दिया गया  वह  8.  1/  3  प्रतिशत से  1.2/3

 प्रतिशत  ates  था  जो  लगभग  10 प्रतिशत  होता है  ।  मार्मगाओओ  में  वर्ष  197  2-73  कें  लिये  कल

 वेतन  के  10  प्रतिशत  की  दर  से  बोनस  का  भुगतान  करने  के  बारे  में  पहले  ही  समझौता  किया  जा

 सकता है
 |  कलकत्ता में

 राज्य
 के  मुख्य  मंत्री  स्तर  पर  बातचीत  हुई  थी भ्र  28-10-73 को

 gar था  कि
 37

 दिन  की  औसत are  की  दर  से  अन्तरिम बोनस  भुगतान  कर  दिया  जाये  ।

 न्यायालय
 क

 निर्णय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है
 ।

 मद्रास  में  पंजीकृत  भ्र  सूचियों  में  दर्ज  गोदी

 oats  पूल  माल  उठाने  भ्र  ले-जाने वाले  श्रमिक  9-11-1973  की  दूसरी

 पारी  से  हड़ताल  पर  थे  कौर वे  20  प्रतिशत  बोनस  की  मांग कर  रहे  थे  |  हमने  सम्बन्धित

 अधिकारियों  से  कहा  है  कि  वे  इस  मामले  का  निपटारा  करें  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  बातचीत

 की  गई  थी  जिसके  फलस्वरूप  पार्टियों  ने  दस  प्रतिशत  बोनस  देना मान  लिया  कौर  श्रमिकों ने  भी

 रत्नागिरी  एल्यूमिनियम  परियोजना

 *
 श्री  शंकर  राव  साबित :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रतगिरी  स्थित  एल्यूमीनियम परियोजना  के  अन्तिम  श्र  लगों  को  तैयार कर

 लिया गया  है

 यदि  तो  प्राक्कलनों का  ब्यौरा  कया  तर

 क्या  उक्त  परियोजना  को
 पूरा  करने  लिये  कोई  समय-सूची  बनाई गई  है  ;  शरीर

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  req  :
 हां  ।

 परियोजना की  पूंजीगत  लागत  निम्न  प्रकार  ऑ्राँकी गई  है

 रुपयों  में  )
 1.  खनन  स्थापना  2.7

 2.  ऐलुमिना  संयंत्र  20.6

 3.  फाउन्ड़ी  और  प्रोपेरजी  मिल  सहित  प्र दाव कं  55.5

 कल  78.8

 लागत  प्राक्कलनों  की  मंजूरी  के  बाद  परियोजना को  60  मास  की  झ्र वधि  में  पूर्णतया

 कार्यान्वित
 किया  जाएगा  ।  ऐलुमिना  सयंत्र  को

 50  महीनों  में  चालू  जाएगा ।  प्रथम
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 पांटलाइन  जिससे  धात  की  प्रायोजित  मात्रा  से  प्राधा  उत्पादन  55  महीनों  में  परा  किया

 जाएगा  शरार  60  महीनों में  पर्ण  उत्पादन  प्राप्त  किये  जानें  की  संभावना है  ।

 श्री  शंकर  राव  सावंत  :  गत  12  वर्षो  से  हम  संयंत्र  लगाने  की  बात  सुन  रहे  हें  परन्तु  इस

 सम्बन्ध में  ब  तक  कोई  ठोस  परिणाम  नहीं  निकला है  |  में विशेषकर यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  भारत  एल्यूमीनियम  के  कुछ  अधिकारी  इस  संयंत्र
 को  लगाने  का  समय  समय

 पर  विरोध

 करते रहे  मैं
 अधिकारियों

 के
 दुराग्रह  का  एक  उदाहरण  देना  चाहूंगा

 ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  को  स्वयं  कारण  नहीं  बताने  चाहियें  |

 श्री  शंकर  राव  सावंत  :  इसलिये  मझे  बताया  जाये  लागत  अनुमान  की  मंजरी  किसने

 देनी है  कौर  वह  कब  तक  दी  जायेगी  ?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  टी ०  ए०  रत्नगिरी  संयंत्र  लगाने  के

 बारे में  सरकार  के  अ्रधिकारियों  ने  निर्णय  नहीं  करना है  |  सरकार  स्वयं  निर्णय  करती  है  ।  मत

 माननीय  सदस्य  को  इस  बात की  शंका  नहीं  होनी  चाहिये  कि  योजना  क्रियान्वित नहीं  होगी  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  कहीं  इसकी  भी  कोंकण  रेलवे  जैसी  स्थिति  न  हो  |

 श्री  शंकर  राव  सावंत  :  में  जानना  चाहता  हुं  कि  लागत  अनुमानों की  मंजूरी किस  ने  देनी है

 श्र  वह  कब  तक  दी  जायेगी  |

 श्री एस०  एल०  पेले
 :  क्या यह  बात  ठीक  नहीं  है  कि  इस  परियोजना  में  वर्ष  1974-75

 म
 उत्पादन  आरम्भ  होना  था

 प्रो
 यदि  हां

 तो
 इस  उद्देश्य

 को
 प्राप्त  करने

 के  लिये  सरकार  शीघ्रता

 से  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  टी०  ए०  पाई :.
 वर्ष  1974-75 में  उत्पादन  होना  सम्भव  नहीं  मूल  विचार  चाहे

 कुछ  भी
 हो  ।

 परिवहन  ait  मूलभूत  ढांचा  शादी  जैसी  कछ  का  समाधान  कभी  करना

 बिना  अरन्य  सदस्यों पर  विचार  किये  जो आगे चल  कर  पैदा  हो  सकती  संयंत्र  लगाने का

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।
 फिर  भी  मैं  सभा  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  यह

 परियोजना

 यथाशीघ्र  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  oer  तक  क्रियान्वित  हो  जायेगी  ।

 प्रो०  दंडवते  :  क्या  योजना  झ्रायोग  ने  पांचवी  योजना  में  wale  एल्यूमीनियम

 परियोजना  के  लिये  45  करोड़ रुपये  प्रौढ़  कोरबा  एल्यूमीनियम परियोजना  के  लिये  90  करोड़

 रुपये  की  राशि
 नियत  कर  दी  थी  ae  भारत  एल्यूमिनियम  ने  शभ्रनुरोध किया  था  कि

 135  करोड़

 रुपये  की  समस्त  राशि  कोरबा  परियोजना के  लिये  नियत  कर  देनी  कौर  क्या  योजना  आयोग

 ने  ऐसे  करने की  झलकती  देदी थी
 ?

 श्री  Yo  एं०  पाई  हमने  सम्पूर्ण  परियोजना के  लिये  78.82  करोड़  पये की  मांग  की

 थी  कौर  यह  बात  ठीक  है  कि  योजना  शभ्रायोग  ने  रत्नगिरि  परियोजना के  लिये  50 करोड़  रुपये  की

 राशि  नियत  करने  का  संकेत दिया  थां  ।  परन्तु  इस  राशि  को  किसी  न्य  काम  पर  खच  करने  का

 खतरा कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता |
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 हम  feat  ही  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  योजना  आयोग  से  आग्रह  किया  जाये  कि  वह  इस

 परियोजना को  पुरा  करने  हेतु
 पर्याप्त  संसाधन  दें  क्योंकि  .  .

 प्रो०  मधु  दंडवते :  यह  उत्तर  नहीं  दिया  कि  कया  भांरत  एल्यूमीनियम  ने  अनुरोध  किया

 है  कि  135  करोड़  रुपये  का  समूचा  भ्रावंटन  कोरबा  को  दे  दिया  जाये
 ।

 श्री  टी०  Uo  पोई  :  यह  निश्चित  रूप  से  नहीं  ws  सकता  कि  उसने  अनुरोध  किया है  ।

 मंत्रालय की  कौर  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  भ्रत्यधघिक  चिंता  प्रकट  करते  रहे  कि  यह

 परियोजना  पूरी हो  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भूमि  के  श्रंधिग्रहण  के  लिये  कुछ  कदम  उठाये  sa  उसने

 स्वयं  बिजली  देने  का  वचन  दिया  है  तथा  जहां  तक  हमारा  संबंध  हम  चाहते  हैं  कि  रत्नागिरी का  भी

 कोरबा  जितना  विकास  हो  ।

 mua  महोदय  :  अगला  प्रश्न-संख्या  68  श्री  इंद्रजीत  गुप्त-उपस्थित  नहीं है
 ।  श्री  एस०

 एन०  मिश्र  भी  उपस्थित नहीं  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  Mr.  Speaker,  Sir,  you  have  finished  it.  1  want  to  put
 a  supplementary  question.  Ratnagiri  is  my  birth  place.  They  are  our  consti-

 tuents.  Please  91107.0 7.0 1116.0 me  for  a  supplementary.  You  do  not  allow  a  single

 supplementary.

 Mr.  Speaker  :  I  have  come  to  know  that  that  is  your  birth-place.
 Shri  Madhu  Limaye  :  Please  allow  one  or  two  supplementaries.

 प्रो ०  मधु  दंडवते
 :

 में
 उस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व कर  रहा  हूं  .

 Mr.  Speaker  :  The  other  hon.  Member  is  rising,  is  that  birth-place  of  the

 hon.  Member  also  ?  My  birth-place  is  India.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  That  can  be  place  of  our  death.  Please  allow  us

 to  ask  questions.

 Shri  Madhu  Limaye  :  May  I  know  whether  there  is  any  scheme  of  setting

 up  ancillary  industries  at  Ratnagiri  alongwith  the  Aluminium  project  or  the

 Government  will  start  considering  over  it  after  that  project  has  been  set  up  ?

 श्री  टी०  ए०  पाई  :
 रत्नगिरि  परियोजना

 की
 क्षमता  प्रति  वर्ष  50,000  टन  एल्यूमीनियम

 धातु  उत्पादित  करनें  की  आशा है  जिसमें  वृद्धि  )  एल्युमिनियम  कौर
 खनन  सुविधाओं के

 साथ  25,000 टन  संवाहक  किस्म  की  तार  की  छड़े भी  शामिल  होंगी  an  निश्चय ही  यह  सुनिश्चित

 करेंग ेकि  सहायक  उद्योगों  का  भी  राज्य  सरकार  की  सहायता से  विकास  हो  कौर  इसे  पर्याप्त  कच्चा

 माल  मिले  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय सदस्य  के  जन्म-स्थान  होने  के  कारण  मैंने  यह  भ्रपवाद  किया  है  ,  .  .

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी :  संविधान  के  अनुसार  श्राप  जन्म  अथवा  धर्म  या  भाषा  के  श्राधार

 पर  भेदभाव  नहीं  कर  सकते  हैं

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :
 शांति  रखिये  |  अगला  प्रश्न  ।  उन्होंने  इसे  काफी  स्पष्ट  कर  दिया  है  |

 श्री  धारणकर
 मैं  एक  पूर्ण  रूपेण  संगत  प्रशन  पूछना  चाहता  हुं  .  .  .
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 अध्यक्ष  महोदय  :

 संगत  मानों  Wey  माननीय  सदस्य  असंगत  प्रश्न  कर  रहे  .

 श्री  धामंणकर
 :

 क्या  भारत  एल्यूमीनियम  को  रत्नगिरि  से  किसी  अन्य  स्थान  पर  ले  जाया  जा

 रहा  है
 ?

 यदि  हा  तो  कया  इससे  परियोजना  के  स्थानांतरण  का  भी  संकेत  मिलता
 है  ?

 श्री  कज  लक प्पा  :
 क्या  मैं  संगत  प्रश्न  पर  एक  नूपुर  प्रश्न  पूछ  सकता  हू ं?

 श्री  Yo  Wo  पाई  :  क्या  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करूं  कि  उन्होंने  जो  कुछ  पूछा
 क्या

 उसका  विचाराधीन  प्रश्न  के  साथ  कोई  ताल-मेल  है  ?  माननीय  सदस्यगण  इस  बारे  में  चिंतित  हैं  कि

 पांचवी  योजना  में  रत्नागिरी  परियोजना  क्रियान्वित  होगी  या  नहीं  ?  यह  एक  सीधा  सा  प्रश्न है

 मैं  प्रतिक्षा  करता  हूं
 कि

 इसे  पूरा  किया  जाये  ।

 युगांडा  से  निष्कासित  किये  गये  भारतीयों  को  क्षतिपूर्ति

 *68  श्री  एस०  एन०  मिश्र :  1

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  \
 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2  1973  के  दी  इकोनामिक  टाइम्सਂ में

 प्रकाशित  युगांडा  के  राष्ट्रपति  इदी  भ्रमित  के  इस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गंया  है  कि  वह  युगांडा

 से  भारतीयों  के  निष्कासन  के  समय  उनके  द्वारा  वहां  छोड़ी  गई  सम्पत्तियों ate  व्यापार  ग्राही  के

 लिए  क्षतिपूर्ति  देने  के  प्रश्न  पर  अल्जीयर्स  में  भारत  के  प्रधान  मंत्री  से  बातचीत  करेंगे

 क्या  इस  बारे  में  किसी  स्तर  पर  कोई  बातचीत  हुई  शौर

 . (7)  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल
 :

 जी  होस

 ate  6  1973  को  अल्जीयर्स  में  राष्ट्रपति  इदी  ata  प्रधान  मंत्री  से

 मिले
 थे  ।  इस  मुलाकात  में  विदेश  मंत्री  भी  उपस्थित  थे

 ।
 राष्ट्रपति  जमीन  ने  अपनी  सरकार  द्वारा

 मुआवजा देने  के  लियें  किए  गए  वायदे  का  उल्लेख  किया  कौर  कहां  कि  निष्काषित  व्यक्तियों  द्वारी

 छोड़ी  गई  सम्पत्तियों  के  मूल्यांकन  के  लिए  उन्होंने  एक  कमेटी  बना  दी  है  ।  निष्कासित  व्यक्तियों को

 जिन  weer  कठिनाइयों का.-सामना  करना  उन  पर  तथा  इस  समस्या के  गम्भीर  मानवीय

 पहलू  पर  प्रधान  मंत्री  ने  सरकार
 की

 गहरी  चिनता  व्यक्त  की  ।  मूल्यांकन  के  का
 !

 में  कमेटी  को  भारत

 सरकार  के  पूर्ण  सहयोग  का  शभ्राश्वासन  दिया  गया  |

 राष्ट्रपति जमीन  ने  कहा  कि  युगांडा  लौटने  पर  वह  प्रधान  मंत्री  को  पत्र  लिखेंगे  जिसमें  इस

 काम  के  लिए  भारत  के  एक  उच्च  स्तरीय  दल  को  आमंत्रित  किया  जायेगा ।  राष्ट्रपति  अमीन  का

 भ्रामंत्रण-पत्नर अभी  प्राप्त  नहीं  इद्धा है  ।

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :
 मुझे  कोई  ग्रनुपुरक  प्रश्न  नहीं  करना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  प्रगति  प्रश्न  !  श्री  भाटिया  |

 13



 Oral  Answers  November  15,  1973

 गट  निर्पेक्ष  राष्टों  को  भूमिका  पर  राष्ट  संघ  में  डा०  किसिंजर का  वक्तव्य

 *69.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुट  निर्पेक्ष  राष्ट्रों  की  भूमिका  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  बोलते हुए  डा०
 किसिंग  की

 टिप्पणी  की  ate  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  मंत्री  श्री  स्वर्ण  सिंह  :  )  जी  हां  ।

 भारत  सरकार  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  है  कि  गुट  निवक्ष  देश  अपने  लि  में

 एक  गट  हैं  किसी  अन्य  देश  या  देश-समूह के  विरुद्ध  मुकाबले  की  भावना  से  काम  करते

 हूं  |

 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  यह  पहला  है  कि  marcy  सरकार  या  उसके  विदेश

 त्रियो ंने  गट-नीलपक्ष  देशों  का  श्रीमान  किया  हो  ।  एक  बार  श्री  प्लेस  नें भी  अपशब्द  इस्तमाल

 किये  थे  ।  परन्तु  इस  बार  डा०  किसिंजर ने  -27  सितम्बर को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  re  नीति-भाषण

 में  कहां  था  कि  क्योंकि  ब्लॉक्स  के  गुटों  तनाव  कम  होता जा  रहा

 है  एक  नया  तीसरा  दल  में  एक  गट  का  स्वरूप  लेता  जा  रहा  है  ।  उन्होंने  इस  गट  की

 देशों  की  गुट-बंधता '  की  संज्ञा  दी  थी  ।

 क्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  वक्तव्य  पर  सरकार  को  अपनी  श्रप्रसननता  प्रकट
 की

 है
 अ्रथवा कोई नोट कोई  नोट  भेजा है

 ?

 श्री  स्वर्ण  सिंह
 :

 जब  मुझे  बोलने  का  अवसर  तब  अपने  भाषण  में  मैंने  भी  यह  स्पष्ट

 कर  दिया कि  गट-निर्षेक्षता का  अर्थ  क्या  है  ?  गट-निरपेक्षता  किसी  नये  गट  की  पैदावार नहीं  है  ।

 हमने  किसी  भी  समस्या को  किसी  देश  अथवा  देश-समह  के  विरुद्ध  तनाव  की  भावना  रखकर

 हल  करने  का  प्रयास  नहीं  करत  ।  तथापि  हमारा  विश्वास है  कि  निर्गटीय  देश  विश्व  शांति  सुरक्षा

 तथा  प्रगति  st  विकास  क  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  तथा  उससे  बाहर  दोनों  ही  मंचों  पर  सफल

 प्रभाव डाल  सकत  नैनन  हमें  किसी  के  प्रति  झप  शब्द  कहने  की  आवश्यकता नहीं  हम  तो

 यही  स्पष्ट  करते  हैँ  कि  गुट-निरपेक्षता कया  है  ।

 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  उचित  समझते  हैं  कि  न्य  देश  गट-नींद

 देशों  से  भी  सलाह  की  जाये  तथा इस  संबंध  में  कोई  संयुक्त  कार्यवाही की  जाये  ?

 श्री  tat  fag  किसी  देश  के
 प्रतिनिधि

 के  विचारों  खण्डन  करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  है
 ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  अरन्य  गुट-निर्पेक्ष  देशों  के  प्रतिनिधियों  ने  भी  वह  भाषण  सुना  था  दौर

 कुछ  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  प्रतिनिधियों  ने  तो  इस  संबंध  में  बहुत  ही  सुन्दर  भाषण  किये  थे  कौर  संयुक्त

 राज्य  के  सचिव  द्वारा  अपनाये  रवैया  की  निर्मलता  स्पष्ट  की  थीं  मेरे  विचार

 से  उसक  विचारों  को  अनावश्यक  महत्व  देने  की  झ्रावश्यकता  ही  नहीं  है

 श्री  जी०
 विश्वनाथन

 :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  एक  गुट-निर्पेक्ष  देशों  के  प्रमुखों ने  भी  उन

 निर्ेक्ष  देशों  की  झ्रालोचना  की  थी
 जो

 किसी  एक  अथवा  दूसरी  महाशक्ति  से  संबद्ध  हैं  भ्रमणा  उसके

 प्रभाव में  हैं  ?
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 उदाहरणार्थ  फनेल  एस्जीयसे  में  हुए  गुट-नदीपंक  देशों  के  शिखर  सम्मेलन  में  उनकी

 भ्रालोचना  की  थी  |  यह  आलोचना  गट-निरपेक्षता  के  विरुद्ध  थी  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि  यह  एक  व्यापक  प्रश्न  है  भ्रौर  में  इस  पर  चर्चा
 की

 नहीं दे  सकता  |

 श्री  जी०  विश्वनाथन :  मैं  अपने  प्रश्न  को  पुनर्गठित  करता  हूं  ।  कुछ  गुट-निरपेक्ष देशों  द्वारा  की

 गई  इन  टिप्पणियों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  कि  गुट-निर्पेक्ष  देशों  के  सम्मेलन  में  कुछ  देश एक

 अथवा  दूसरी  विश्व  शांति  के  प्रभाव  में  हैं
 ?

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मुख्य  प्रश्न  डा०  किसिंगर  द्वारा  की  गई  टिप्पणी  ये  सम्बन्धित है  न  कि

 गुट-निर्पेक्ष  देशों  की  टिप्पणियों  के  बारे  में  है
 ।  यह

 प्रश्न  संयुक्त  राष्ट्र
 संघ

 में  की  गई
 टिप्पणी  के  बारे

 मे ंहै  ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन :  एक  ही  बात  है  ।

 ait  स्वर्ण  fag
 :  हती

 my  दी  गहरा  एश  पविਂ  से  तो  चह  क  भी  साएं
 ही

 कहें
 रहे  निर्गुट

 देशों  का  कोई  गुट  ही  नहीं  हो  सकता  |  यह  तथ्य  किसी  भी  गुट-निर्पेक्ष  देश का  प्रतिनिधि  अन्य

 किसी  देश  की  भ्रालोचनां  कर  सकता  स्वयं  इस  बात  का  सात  है  कि  गट-निर्पेक्ष देशों  में  कोई  गट

 नहीं है  ।

 चोट-भारत  संबंध

 *70.
 श्री  पी०  बेंकटासुब्बया 1

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने-की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीन  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  में  कुछ  सुधार  द्वारा  है

 इस  दिशा  में  कया  प्रयास  किये  गये  हैं  ;  ax

 इस  सम्बन्ध  में  परब  तक  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 विदेश  मंत्री  स्वरण  :  सरकार  ने  बराबर  यही  चाहा  है  कि  चीन के  साथ

 उसक  सम्बन्ध  सामान्य  हों  ।  फिर  भी  कभी  तक  संबंधों  में  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं  eas  ।

 श्री  पी०  बकटासुब्चया  :  अपने  विशेषकर चीन  संबंध  सुधारने के  लिये  हमारे

 हर  प्रयास के  बाद  क्या  चीन  संयुक्त  राष्ट्र  में  प्रिया  अन्य  कहीं  हमारे इन  सभी  प्रयासों

 को  निष्फल  बनाया  इस  दृष्टि  से  क्या  विदेश  मंत्री  जोकि  अपनी  अथाह
 धैयंशीलता

 तथा  कूटनीति

 के
 अत्यन्त  प्रसिद्ध  यह  जानते  हुए  भी  कि  चीन  श्राक्नान्ता  रहा  अन्य  गुल-नीरज  देशों  की

 सहायता

 से
 उसके

 साथ  मित्रतापूर्ण  संबंध  स्थापित  करने  के  प्रयास  जारी  रखेंगे

 श्री  स्वर्ण  fag :  में  उनके  अनुमान में  wo  थोड़ा  सा  संशोधन  करना  चाहूंगा
 ।  में  यह  नहीं

 समझता
 कि

 मिलता
 पैदा  करने  के  हमारे  प्रयासों  को  चीन  ने  निष्फल  बनाया  है

 ।
 मैं  तो  यह  कहूंगा कि

 हमें  प्रभी  तंक  कोई  बहुत  प्रयुत्तर नहीं  मिला  है  ।  हमारे  प्रयास  जारी  रहने  चाहियें
 ।

 यह  ऐसा  मामला है  जिस  पर  हमें  चीन  के  साथ  द्विपक्षीय  रूप  में  लेना  है  मेरे  विचार  से  कोई

 गुट-निर्पेक्ष देश  इस  में  सहायक  सिद्ध  नहीं  हो  सकता  |
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 श्री  पी०  बेंकटासुब्बया  :  इस  दृष्टि
 से  कि

 चीन  ने  हाल  ही  में  रूस
 के

 साथ
 प्रश्न  में

 शिक्षण  करके  जो  उदारता  दिखाई  है

 एक  माननीय  सदस्य  कैसी  उदारता
 ?

 श्री  पी०  बेंकटासुब्बेया  :  अक्टूबर  प्रान्दोलन  दिवस  के  अ्रवसर  पर  उन्होंनें  कि
 दोनों

 देशों  के  बीच  प्रथम  सम्बन्ध  न  होने  के  बावजूद  चीन  चाहता  है  कि  सोवियत  रूस  के  साथ  मित्रतापूर्ण

 संबंध  हों  ।  यह  बात  गणतंत्र  चीन  के  राष्ट्रपति  ने  कही  थी  ।  इन  बातों को  में  जानना

 चाहता हूं  कि  कया  चीन  ने
 प्रत्यक्ष

 अथवा  परोक्ष  रूप  में  ऐसी  पेशकश  हमारे  देश  से  भी  की  है
 ?

 श्री  श  fag:  यह  सच  है  कि  अक्टूबर  श्रत्दोलन  की  वर्षगांठ  चीन  द्वारा  सोवियत  संघ

 को  भेजा  गया  भ्रन्तिम  संदेश  पहले  ऐसे  ही  भ्रमण  म्वसर)ो  पर  भेजे  गये  सभी  सन्देशों  से  कुछ  बेहतर है  |

 मैं  समझता  हुं  कि  चीन  के  साथ  हमारे  संबंध  उसके  साथ  रूस  के  संबंधों पर  ग्राघारित  नहीं  ।  यह

 एक  पथक  मामला  है  ।  जहां  तक  हमारे  भ्रपने  संबंधों  का  प्रश्न  यह  मामला  हम  दोनों  देशों  अर्थात

 हमारे  चीन  के  बीच  का  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Communist  is  the  culprit  for  attacking  us.

 She  has  captured  thousands  of
 square

 miles  of  our  land.  want  to  know  whethér

 in  the  enthusiasm  of  improving  relations  with  China.  The  Government  of

 India  would  forget  their  resolve  or  pledge  which  they  took  before  the  Parlia-

 nent  that  the  land  even  up  to  an  inch  will  be  liberated  from  the  enemy  and  that

 the  agggressor  would  not  be  allowed  to  avail  the  benefitsof  aggression.  Do  you

 apply  this  principle  on  Israel  only  and  not  on  China  ?

 Shri  Swaran  Singh  We  would  not  go  back  the  pledge  given  to  the

 Parliament

 श्री  बी०  एन ०  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हम  चीन  के  साथ  अपने  संबंध  सामान्य  करना

 चाहते  हैं  ।  तो  विशेषकर  दलाई  लामा  की  ताईवान  समस्या  तथा  इसी  प्रकार  की

 सदस्यों के  सन्दर्भ  जिनके  कारण  कुछ  विवाद  पड़  गया  चीन  के  साथ  संबंधों  को

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 श्री  द  fag  मुझे खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  न  जाने  किन  कारणों  तथा  राष्ट्र  हित

 के  विरुद्ध  दलाई  लामा  की  गति  विधियों  का  इस  संदर्भ  में  जाकर  किया  है
 ।

 हम  इस  सम्बन्ध
 में  अपनी

 स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  कि  दलाई  लामा  ने  हमारे  यहां  शरण  मांगी  है  a  ae  भारत

 में  किसी  प्रकार  की  कोई  राजनैतिक  गतिविधियों  नहीं  कर  रहे  हैं
 ।  हमने  दलाई  लामा  को

 भी  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  है  कि  उन्हें  भारत
 में

 किसी  प्रकार  की  राजनैतिक  गतिविधियां
 .  करने  की

 भ्र नुम ति नहीं  दी  जायेगी  |  उनके  हाल  ही  के  विदेशी  दौरे  के  समय  भी  दलाई  लामा  ने  wae  योरुपीय

 देशों  का  दौरा  किया  था  भ्र  हमें  प्राप्त  हुई  सूचनाओं  के  झ्राधार  पर  उन्होंने  कहीं  भी  किसी  प्रकार  का

 राजनैतिक
 वक्तव्य  नही  दिया  |  माननीय  सदस्य  को  ऐसी  बातों  से  प्रभावित  नहीं  होना  चाहिये  जो  कि

 इस  संबंध  म॑  चीन  द्वारा  कही  जाती  रही  हैं  ।  जब  चीन  किसी  देश  पर  दोषारोपण  करना  चाहता

 है  तो  वह  कोई
 न

 कोई  बहाना  तलाश  कर  ही  लेता है
 ।

 मैं  विशिष्ट रूप  से  यह  कहना  कि  दलाई

 लामा
 क

 मामले  में  चीन  द्वारा  हमारे  देश  पर  उ  गुल  उठाने  का  निश्चय ही  कोई  औचित्य  नहीं है

 माननीय  सदस्य  को  चीन  प्रचार  का  शिकार  होने  से  बचने  का  प्रयास  करना  चाहिये
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 <=

 ताईवान के  बारे  में  भी  न  जाने  माननीय  सदस्य  क्या  कहना  चाहते  हैं  ।  अन्य  देश  ताइवान

 करे  बारे  में  बहुत  पहले  ही  सिद्धान्त  स्पष्ट  कर  चुके  जब  हमने  लोक  गणतंत्र  चीन  को

 मान्यता दी  है  तब.से  ही  हमने  ताइवान  को  चीन  का  एक  भाग  माना है  श्र  इसलिये  न  तो  हमने

 दो-चीन  दोनों  के  सिद्धांत  को  स्वीकारा  है  कौर  न  ही  हम  ताइवान  को  कोई  अलग  देश  मानते  हैं  ।

 इसलिये  में  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  इस  संबंध  में  क्या  विचार  रख  सकते  Fl  जब  तक  कि

 eee उन्हें  ताइवान  के  बारे  में  भारत  के  रवैये  से  संबंधी  कोई  गोपनीय  जानकारी न  मिली हो

 श्री  दशरथ  देव  :  यह  बड़ी  आपत्तिजनक बात  है  ।  उन्होंने  माननीय  सदस्य  के  विरुद्ध

 आरोप  लगाया  है  |

 श्री  cant  सिंह  :  यदि  ग्रुप  यह  कहते  हैं  कि  यह  गलत  तो  में  अपने  शब्द  वापस  लेता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्होंने  शब्द  वापस  ले  लिये  हैं  ।

 श्री  बी०  एन०  रेड्डी :  हमें  यह  जानकर  खुशी  होगी  यदि  मंत्री  महोदय  बतायें
 कि  इस

 में

 कया  ठोस  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 श्री  दशरथ  देव :  क्या  एक  मंत्री  किसी  माननीय  सदस्य  के  विरुद्ध  ऐसा  कर  सकते  हैं
 ?

 उन्होंने

 एक  «३  लगाया  है  ।

 श्री  स्वर  में  इस  विवाद  को  नहीं  बढ़ाना  चाहता  |  यदि  माननीय  सदस्य  ने  ध्यान

 से  सुना  हो  तो  मै  ने  यही  कहा  था  कि  उन्हें  कोई  गीत रुप  से  जानकारी मिली  होਂ  यदि  नहीं

 मिली  है  तो  मझे  प्रसन्नता है  ।

 श्री  दशरथ  देव :  यह  माननीय  सदस्य  पर  इल्जाम  है  ।

 श्री  स्वर्ण  सिंह :  अरब  क्यों  कि
 वह  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उन्हें  कोई  जानकारी

 नहीं  मिली  है  यह  विवाद  यहीं  समाप्त  हो  जाता  है  |

 श्री  एस०  ए०  शमीम :  यदि  कोई यह  कहें  कि  मंत्री  महोदय  तो  मूर्ख  है--जब तक  कि  वह

 हर  बात  का  teed

 करें--तो  मंत्री  महोदय  के  कथन  का  यही  तो  आशय

 द  ।

 श्री  स्वर  सिंह  :  मेंने  कोई  ग्राह्य  व्यक्त  नहीं  किया  है  ।  मैंने  तो  यही  कहा
 था

 कि  ताइवान के

 बारे  में  भारत  की  नीति  के  संबंध  में  माननीय  सदस्य  की  आपत्ति  का  कारण  हमारी  समझ  में  नहीं  झरा

 रहा  है  ।  यदि  इस  सकें  वीके  की  स्थिति  में  मैंने  माननीय  सदस्य  को  कोई  ऐसा  शब्द  कह  दिया है  जो

 कि
 उनको  पसन्द  नहीं  है  तो  मेरा  यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि  मैं  उन  पर  किसी  प्रकार  का  संदेह

 हूं
 ।

 मेरा  ऐसा  कोई  इरादा  नहीं  था  ।

 श्री  एच०  एन०  मरीजों  इस  समाचार के  संदर्भ  में  कि  विदेश  मंत्री  एक  वर्ष  के  भीतर ही

 भारत-चीन  संबंधों  में  सुधार  की  ग्राशा  रखते  कौर एक  उनके  मंत्रालय  के  सचिव  केवल  fag

 ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  मे  वहां  पर  चीन  के  राजदूत  से  मुलाकात  की  कया  वहू  यह  बता  सकते हैं  कि

 वह  किस
 जाकर

 पर  यह  तराशा  करते  हैं  कि  एक  वर्ष की  अवधि में  भारत-चीन  संबंध  सामान्य

 हो  जायगे  तथा  कया  इस  दिशा  में  कार्यवाही
 के

 रूप  में  चीन  में  भारतीय  राजदूत के नियुक्त के  नियुक्त  किये  जाने
 की  संभावना  है  ?
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 श्री  स्वर्ण  fag  :  हमारे  विदेश  सचिव  की  चीन  के  स्थायी  प्रतिनिधि  अथवा कि  स्वयं

 मंत्री  से  न्यायिक  में  भेंट  को  हमें  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  देना  चाहिये  ।  हमें  चीन  के  साथ

 अपने  संबंधों  को  समझना  चाहिये  |  हमारा एक  मिशन  पेकिंग  में  sax चीन  का  मिशन  भी  दिल्‍ली

 में  हम  दिल्‍ली  स्थित-चीनी  कट नीतियों  तथा  पेकिंग  स्थित  भारतीय  कट नीतियों के  से

 दोनों  face  कार्यालयों  से  निरंतर  सम्पर्क  बनाये  हुए  हैं  ।  मैंने  स्वयं  जब  मैं  ars में
 चीनी

 प्रतिनिधि  मंडल  के  प्रमुख  से  सम्पर्क  किया  था  शौर  वहां  उनके  राष्ट्रीय  दिवस  समारोह  में  भाग  लिया

 था  जो  कि  उनके  प्रतिनिधि  मंडल  के  प्रमख  उप-विदेश  मंत्री  ने  प्रायोजित  किया  था  ।  श्र  चट्

 राष्ट्रसंघ  में  ऐसे  मामलों  पर  भारतीय  तथा  चीनी  प्रतिनिधिमंडलों  में  परस्पर  बड़ा  सहयोग  होता  है

 जहां  दोनों  देशों  के  दृष्टिकोण  एक-समान  हों  ।  उपनिवेशवाद  को  समाप्त  करने  तथा  अन्य

 कई  मामलों के  बारे  में  दोनों  देशों  के  प्रतिनिधिमण्डलों के  विचार  समान  हैं  ।  संभव  है  इस  वक्तव्य

 को  कोई  नाटकीय  रुप  दे  दियां  गया  हो  कि  वर्ष  1974  में  दोनों  देशों  के  मध्य  संबंधों  में  कुछ  सुधार

 हो  संबंधों  में  सुधार  के  लिये  कोई  भी  निश्चित  अवधि  नहीं  बता  सकता  ।  हां  मैं  प्रभुत्व  करता

 हूं  कि  संबंधों  में  सुधार  के  वसर  प्रतीक  हैं

 श्री  बिहारी  बाजपेयी  :  FIT  उन्होंने  इस  बारे  में  किसी  ज्योतिषी  से  पूछा  है
 ?

 श्री  ल  सिह  मेरे  विचार  से  केवल  मैं  ही  ऐसा  व्यक्ति  हूं  जो  कभी  ज्योतिषी से  बूझा  नहीं

 कराता  ।  वैसे  विपक्ष  के  नेता  बूझा  कराने  के  बड़े  शौक़ीन  हैं  प्रौढ़  राजनीतिज्ञों  में  यह  फैशन  बढ़ता

 जा  रहा है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमारी  इस  सभा  में  बहुत  से  ज्योतिषी  हैं  |

 श्री  एस०  एम०  बेनर्जी  :  जिन  मंत्रियों  ने  ज्योतिषियों  से  बझा  कराई  वे  अपनें  पदों  से  हाथ

 al  |

 महोदय
 :  इस  विचार से  सरदार

 स्वर्ण  सिंह
 का  सही  है  ।  उन्होंने न  तो  कभी

 बूझा  कराई  कौर
 न  ही  कभी  अपना  पद  खोया  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पिंजर  कारों  का  निर्माण

 *  65.  श्री  यमुना  प्रसाद मंडल  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  पैसंजर  कारों  का  निर्माण  दुगना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  नये  लाइसेन्स  जारी  किये  जायेंगे  aaa

 पुराने  कारखानों  को  उत्पादन  में  तेजी  लाने  के  लिये  कहा  जायेगा  ?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  टी०  ए०  तथा  देश  में  इस

 समय
 46/47,000

 यात्नी-कारों  का  उत्पादन  हो  रहा  है
 ।

 प्रतिवर्ष
 4,000

 कार
 तंक

 क्षमता  का

 विस्तार
 करने

 के  लिए  एक  विद्यमान  निर्माता  का  आवेदन  विचाराधीन  है  ।  दूसरे  विद्यमान  निर्माता
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 के  प्रतिवर्ष  5,000  कारों तक  प्रिया  उत्पादन  बढ़ाने की  सम्भावना  है  ।  यात्री  कारों  का  निर्माण

 करने  के  लिए  जो  आशय  पत्न  पंजीकरण  हेतु  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  द्वारा  जारी  किए

 को  छोड़कर  जिनकी  क्षमता  बाद  में  निर्धारित  की  जायेगी
 ।

 इस  समय
 वैध

 उनसे  प्रतिवर्ष

 1,  56,000  कारों  का  उत्पादन होना  है  ।  इस  बात  की  कल्पना  करते हुए  भी  कि  उसका  एक  अंश  पांचवी

 योजना  की  rate  में  कार्यरूप  में  परिणत  हो  है  कि  यात्री  कारों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।
 .

 आद्योगिक  एककों  द्वारा  इस्पात  के  नोटों  का  दुरुपयोग

 *66-  श्री  फतह  सिंह  राव  गायकवाड़
 :

 व्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उन  प्रौद्योगिक  एककों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  विरुद्ध  गत  तीन  वर्षों  में  इस्पात  के

 नोटों  का  दुरुपयोग  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  कौर

 इस्पात  के  कोटों  के  दुरुपयोग  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  ही०  ए०  :  लोहा  तथा  इस्पात

 नियंत्रक  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों ने  जून
 1971

 से  कार्य  आरम्भ किया  था  ।  1973 तक  की

 गई  कार्यवाही  का  विवरण  इस  प्रकार  है

 1.  निलम्बन के  मामले  734

 2.  प्रायोजक  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  लाए  गए  म्रनियमितताओं  के  मामले  198

 3.
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपे  गए  मामले  131

 4.  जिन  मामलों में  फौजदारी  कार्यवाही की  गई  है  6

 5.
 ऐसे  मामले  जिनमें  लोहा  site  इस्पात  नियंत्रण  area  की  धारा  के  4

 अ्रधीन  विसर्जन  aren  दिए  गये  हैं  ।

 इस्पात के  दुरुपयोग को  रोकने  के  लिए  वर्तमान  व्यवस्था  की  कमियों  को  दूर  किया

 गया  है
 ।  1971

 में  लोहा  तथा  इस्पात  )  श्रादेश
 में  किए  गए  श्राशोधनों में  यह

 व्यवस्था

 भी  की  गई  है  कि  जिस  काम  के  लिए  इस्पात  का  आबंटन  अथवा  मांग  की  गई  हो  तो  उससे  भिन्न

 काम  के  लिए  इसका  इस्तेमाल  का  उल्लंघन  माना  जाएगा  श्रौर इस प्रकार इस  प्रकार  शभ्रावश्यक  वस्तु

 भ्र धि नियम  के  अधीन  दंडनीय  होगा  ।  कानपुर  तथा  हैदराबाद में

 लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  गए  हैं
 ।  इस्पात के  दुरुपयोग  को

 रोकने

 लिए  ये  क्षेत्रीय  कार्यालय  काफी  प्रभावी  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  जहां  भ्रावश्यक  होता है  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  की  भी  सहायता  ली  जाती  है  ।

 इस्पात के  नए  मूल्य

 ¥71,  श्री
 सी  ०

 कठ
 जाफर  शरीफ

 :
 कया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  संयुक्त  संयंत्र  समिति  की  वर्तमान दरों  की  तुलना  में  इस्पात के  नए  मूल्यों  में

 भारी  वृद्धि  हुई  है  ;  श्र
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 यदि  तोਂ  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात शर  खान  मंत्री  टी०  ए०  :  नहीं
 ।

 तीन  मुख्य  श्रेणियों  संरचनात्मक ों
 रेलवे  सामग्री

 के
 मूल्यों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है

 जबकि aa  श्रेणियों  के  मूल्यों  में  भिन्न-भिन्न  राशि  की  वृद्धि  की  गई  है  ।

 Repatriation  of  Pakistani  Prisoners  of  .War

 *99.  ‘Shri  Shankar  Dayal  Singh  A
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  De‘ence
 J

 be  pleased  to  state

 (a)  the  time  by  which  all  the  Pakistani  would  be.  re-

 patriated  from  India  in  accordance  with  Delhi  Agreement

 (b)  the  names  of  the  articles  which  were  allowed  to  be  taken
 by

 the  Priso-

 ners-of-War  along  with  them  and  the  amount  of  expenditure  incurred  thereon;

 and

 (c)  whether  many:  Prisoners-of-War  ,were  not  inclined  to  return:to  Pakis-

 tan  and,  if  so  the  number  thereof  and  the  number  of  Prisoners-of-War  still  to

 be  repatriated?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram  )  :  (a)  to  (c)  According
 to  Delhi  agreement,  no  time  limit  has  been  set'to  complete  the  repatriation  of

 the  Pakistani  Prisoners-of-War  from  India.  The  progress  of  repatriation  will

 depend  on  the  simultaneity  of
 repatriation

 of  Bengalis  from  Pakistan  and  of

 non-Bengalis  from  Bangladesh.  However,  है  appears  that’  at  the  present  rate

 of

 ee

 the  process  15  likely  to  be  completed  in  about  6
 months.

 Details  of  articles  which  have  been  allowed  to  be  taken  by  Prisoners  on

 repatriation  शत

 as  under

 (a)
 Ser  iousle y  sick  and  wounded  prisoners  of  Under  Protec-

 tive  Custody  (lying  cases  only)—

 (1)  Pillow

 (11)  Slip  pillow

 (iii)  Jacket  sleeping  cotton/flannel

 (iv)  Trouser  sleeping  cotton/flannel

 (v)  Vest  cotton

 (vi)  Drawers  cotton

 (vii)  Socks  worsted  1  pr

 (viit)  Towel  hand  2

 (ix)  Chapples/Shoes  Canvas  pr.

 (b)  Walking  Cases—Those  prisoners,  who  can  wolk,  will  be  allowed  to
 A ह de. carry  all  the  items  ntioned in  para  (a)  above  except  serial  numbers  (i)  and

 (ii).
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 (c)  Prosoners  of  11 () (08005  Under  Protective  Custody  (e.cluding  fame-

 lies\—The  following  items  of  clothing  have  been  permitted  to  be  taken  by

 Prisoners-of-War/Civilians  under  protective  custody  (excluding  families):—

 Officer  and  Oth

 OR  Civilians

 9
 (i)  Shirts  cotton  a

 (ii)  Trousers  drill  2  prs  2  prs

 (i)  Vests  cotton

 (iv)  Drawers  cotton  2  prs  2  prs

 (v)  Socks  worsted  2  prs  prs

 (vi)  Hat  FS  1  1

 (vit)  Towel:  hand  1  1

 (viii).  Shoes  canvas  1  pr.  1  pr

 (d)  Women

 (i)  Socks  worsted  2  prs.
 1  pr. (it)  Shoes  canvas/chappals

 (i)  Towel  hand

 (iv)  Vest  cotton

 (v  )
 Drawers  cotton  2  prs.

 (vi)  Sari,  161(10081:  and  Blouse  or  Salwar,
 2  sets  क &  Duppatta

 (e)  Children

 (i)  Gerls  over  12  years

 2  sets Salwar,  Kameez  &  Dupatta
 Socks  worsted  2  pr

 Shoes  Canvas/  Chappals
 1  pr

 Vests  Cotton

 Drawers  Cotton  2  sets

 Towel  hand  क

 (11)  Gerls  under  12  years

 Frock  and  %  sets

 Towel  hand  ह

 Socks  worsted  2.  prs.

 Shoes
 Canvas/Chappals

 1  pr.

 Drawer  Cotton  2  prs

 Vests  Cotton

 (iii)  Boys  over  12  years
 Short  and  Shirt  2  sets

 ‘Towel  hand

 Socks  worsted  prs
 Vests  cotton

 Drawers  cotton  2  prs
 Shoes  canvas
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 (iv)  Boys  under  12  years

 Short  and  Shirt  2  sets

 Towel  hand

 Socks  worsted  prs

 Shoes  Canvas  1  pr

 each  Prisoner-of-War/Civilian One  Jersey  pullover  may  also  accompany

 under  Protective  Custody  including  women  and  children,  if  1
 they

 are  repatria-

 ted  during  inter  season  (1.९.  October  to  March)  in  addition  to  items  noted in

 para  2  above.

 As  the  repatriation  of  Prisoners-of-War  in  progress,  separate  expenditure

 ineurred  on  these  articles  has  not  been  compiled  so  far.

 3.  Of  the  13,268  Pakistani  Prisoners-of-War  repatriated  upto  and  on  12-11

 1973,  there  were  a  few  who  were  not  inelined  to  return  to  Pakistan

 60,227  Pakistani  Prisoners-of-War  remain  still  to  be  repatriated  after

 12-11-1973

 सरकारी  तथा  गेर-सरकारी Aa  के  उपक्रमों  इस्पात  के  भण्डार  का  श्रीमान

 *73.  श्री  तक  पी०  उन्नीकृष्णन

 श्री  वायलार रवि
 ५9 ००,

 }
 FAT  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि |  |

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  उपक्रमों  में  इस्पात  के  कुल  भण्डार
 का

 पता  लगाने के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  निकला  ;

 सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  के  आधार  पर  की  गई  भ्रनुवर्ती  कार्यवाही  की  रुप  रेखा क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  खान  मंत्री  डी०  ए०
 शौर

 इस्पात

 प्राथमिकता समिति  ने  निश्चय  किया  था  कि  विभिन्‍न  वर्गों  के  इस्पात  की  मांग  की  कौर  अच्छी  प्रकार

 जांच  करने  के  लिए  यह  पता  लगाया  जाना  चाहिये  कि  विभिन्न
 मांगकर्ताश्रों

 के  पास
 का

 कितना  स्टाक  है  ।  यह  भी  महसूस  किया  गया  कि  स्टाक  के  बारे में  ब्यौरे  एकत्र  किये  जाएं  ताकि

 म  तय  उत्पादकों  के  इस्पात  के  बेलन  कार्यक्रम  को  फिर  से  तैयार  किया  जाए  प्रौढ़  सदन  सार  आयात  में

 घट-बढ़ की  जा  सके  ।  इस  कार्य  के  लिए  संगठित  किए  गए  meas  दल  ने  नमून ेके  लिए  71  इकाइयां

 चुनी at  जिन्होंने  यह  सूचना  दी  थी  कि  उन  के  पास  कुल  मिलाकर  लगभग  7.  5  लाख  टन  माल

 a
 सर्वेक्षण  के  परिणाम  प्राप्त  करने  के  पश्चात  प्रयुक्त  माल  के  बारे  में  स्थिति  को  ठीक  करने

 के
 लिए,ऑध्ययन  दल  द्वारा

 सुझाए  गए  पांच  सूत्री  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  का  निश्चय  किया

 गया  ।  इस  कार्यक्रम में  क्षेत्रीय तथा  केन्द्रीय  दलों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।  इन  दलों

 में  लोहा  कौर  इस्पात  नियंत्रक  कौर  मुख्य  इस्पात  उत्पादकों  के  वरिष्ठ  प्रबन्धक  होंगे  जो  कि

 महत्वपूर्ण  प्रायोजनाओं की  सिफारिशों  के  बारे  में  सलाह  देंगे  उन  की  माल  सची  का  संचारेक्षण

 स  |  वर्तमान  माल सूचियों  को  ध्यान  में  रखकर  भविष्य  में  किए  जाने  बाल  शभ्रावंटनों  में

 समायोजन
 करने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  इसके  अलावा कुछ  बड़े

 उपभोक्ताओं  द्वारा

 माल  होने  के  कारण  समर्पित  किये  गए  स्टाक  का  फिर  से  आवंटन  किया  जा  रहा  है  |
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 भारत  तथा  पाकिस्तान  द्वारा  घरों  में  समान पात  में  कमी  करने  के  बारे  में  पाकिस्तान  की  मांग

 *74,  श्री  नरेन्द्र सिह

 श्री  भ्रर्जन  सेठी  J
 \  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया है  कि  qe  बंदियों के

 प्रत्यावतंन के  पश्चात  भारत  तथा  पाकिस्तान  द्वारा  Weal  में  समान पात  कमी  किये  जाने  से  भारतीय

 उपमहाद्वीप  में  स्थायी  शांति  स्थापित  हो  सकेगी

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  सिह  )  न्यूयॉर्क  टाईम्स  की  हाल ही

 में  दिये  गए  एक  साक्षात्कार  में  बताया  जाता  है  कि  प्रधान  मंत्री  भूट्टो  ने  यह  कहा था  कि  पाकिस्तान

 निकट  भविष्य  में  भारत  के  साथ  परस्पर  शस्त्र  कम  किये  जानें  के  बारे  में  बातचीत  करना

 साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  इस  प्रकार  की  कमी  के  द्वारा  दोनों  देशों  के
 बीच  समता  सुनिश्चित

 होनी  चाहिए  ॥

 भारत  पर  चूंकि  सुरक्षा  की  जिम्मेदारियां कहीं  प्रिक  हं  इसलिए  भरकर  इस

 का  प्र भि प्राय  बराबरी  से  है  तो  भारत  भर  पाकिस्तान  के  बीच  सैन्य  समता का  कोई  सुझाव  भ्र व्यावहारिक

 होगा  ।

 सत्र  सेनाश्रों  में  wet

 *75  श्री  विनती  मिश्र  :  क्या  रक्षा  मंत्री  30  1973  के  श्रातारांकित  प्रश्न  संख्या

 5079  के  उतर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  सेना  में  भर्ती  के  मामले  में  विद्यमान  जाति  व्यवस्था  के  प्राकार

 पर  केवल  कछ  जातियों  के  सदस्यों  को  प्रसारण  व  प्रश्न  देने  की  ब्रिटिश  शासन  कालों  चाल  की

 की  गई  प्रथा  के  ऐतिहासिक  कारणों  आधारों  को  समाप्त  करने  है  ;  कौर

 यह  कैसे  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  सेना  में  भर्ती  के  मामले  में  सभी  नागरिकों  को

 समान  प्रदान  करने  की  सरकार  की  नीति  को  उचित  रूप  से  लागू  किया  जाता  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  झर  को  उत्तर  दिए  गये

 अतारांकित प्रश्न  संख्या
 5079

 के  उत्तर  में  जैसा  पहले  ही  इस  सभा  में  बताया  गया  है  कि  नौसेना  अथवा

 वायुसेना  में
 जाति

 के
 आधार

 पर  गठन  नहीं  किया  गया  है  ।  सेना  में  भी  कतिपय  रेजिमेंटों  को  छोड़

 कर  जो  सेना  की  कुल  संख्या  का  लगमग  40  प्रतिश्त ही  शेष  में  जाति  के  ware  पर  गठन  नहीं

 किया
 गया  है

 ।  जाति
 के  भ्राता  पर  गठन  के  सारे  प्रश्न  का  अध्याय  तथा  पुनरीक्षण  किया जा  रहा

 है  जिसके  आधार पर  भर्ती  को
 और

 व्यापक  बनाने  तथा  इस  समय  की  अपेक्षा  सम्भव  सीमा  तक

 भ्रमित एक
 रुपता  लाने

 के  लिए  उपाय  किए  जाएंगें  ताकि  जाति  अथवा  धैम  का  विचार  किये

 बिना देश  के  सभी  भागों  से  व्यक्ति  सेना  में  प्रवेश  gas  |
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 छोटी  कारों  के  निर्माण  के  लिए  दिए  गए  आशय  पर  विचार  करने  के  लिए  समिति

 #76,  थी  ज्योतिममंय  बसु

 श्री  वीरभद्र  सिह  }
 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  छोटी  कारों  के  निर्माण  के  लिए  प्राइवेट
 पार्टियों

 को  दिए  गए

 area  पत्रों  की  प्रगति  पर  विचार  करने  के  लिए  तीन  सदस्यीय  तकनीकि  समिति  की  स्थापना  की

 यदि  तो  उन  प्राइवेट  पार्टियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनको  ऐसे  प्राय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं

 तथा  ये  ग्राह्य-पत्र  कब  जारी  किये  गये  थे  ;

 किस  मामलें  में  प्राय  पत्न की  अवधि  बढ़ाई  गई  है
 और

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  बार

 अवधि  बढ़ाई गई  थी  ;  wie

 तकनीकि  समिति
 के  निर्देश पद  क्या  हैं  यह  सरकार को  अपना  प्रतिवेदन  कब

 तक  प्रस्तुत  कर
 देंगी  ?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  टी०  vo  :
 जी

 भ्र
 जानकारी  निम्न  है  —a—  e

 पार्टी  का  नाम  ग्राह्य-पत्र  जारी  frat  arc  ara

 करने  का  दिनांक

 आशय-पत्न  की  वैद यता

 1.  Ho  मारती  गुड़गांव  तीन

 30-9-1970  31-12-1973

 2.  श्री  मनुभाई  एच  ग्रीन  इंडस्ट्रीज  एक

 जि०  |  1-11-1971  31-12-1973

 दो

 3.  म०  एलाइड  इंजीनियरिंग  सलेम  |  23-12-1971.  31-3-1974

 एक
 4.

 श्री  सोम प्रकाश  म०  जेटा  दिल्‍ली  ।  11-2-1972  10-8-1974

 कोई  नहीं
 5.  श्रीमति  सुलोचना  कानपुर ।  28-8-1972  21-2-1974

 तीन

 6.  Ho  स्पीडक्राफ्टस  प्रा०  पटना  20-1-1971  13-1-1974

 दो

 7.  म०  एयर टेक  प्रा०  नई  दिल्‍ली  |  14-1-1972  13-1-1974

 24



 24  1895.  )  लिखित  उत्तर

 पार्टी  का  नाम
 अध्यक्ष-पत्र  जारी  कितनी  are  अवधि

 करने का  दिनांक  बढ़ाई  गई  अर

 अदम्य-पत्र  की  विद्या

 की  safer
 ty

 8.  मठ  भ्रानन्द  जी  हरिदास एण्ड  कंपनी  प्रा  ०  लि०  दा

 14-1-1972  131-1974 बम्बई  |

 एक

 9,  श्री  एस०  नई  दिल्‍ली |  13-7-1972  10-1-1974

 10.  म७  इंडिया  आटोमोबाइल  (1960)  कोई
 नहीं

 कलकत्ता  |  2-12-1972  1-12-1973

 कोई  नहीं
 11.  म०  सोना  झ्राटोमोबाईल  इंडस्ट्रीज  लि०  इंदौर  |  11-7-1973  10-7-1974

 त्ति युक्त  की
 गई

 सा aft  DUAN.
 3

 दिनांक  3-10-1973.  शिवं  की  समीक्षा

 करना है

 1,  आशय-पत्न  धारियों  द्वारा  स्पो
 के  निर्माण  में

 की
 गई  प्रगति ;

 2.  शय-पत्न  में  दी  गई  क्षमता  तक  कार  निर्माण  करने  की  et  की

 कौर

 3,  उपर्युक्त  भाग  2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इच्छुक  निर्माताओं  को  प्रौद्योगिक

 पंजीयन  प्रमाण-पत्न  देने  की  संभाव्यता  के  बारें  मे ंसिफारिश  करना  |

 समिति से  अरपना  प्रतिवेदन  यथाधीश्र  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 तीन  पहियों  वाले  स्कूटरों  तथा  मोटर  साइकिलों
 की

 मांग
 को

 पुरा  कर  ने  के  लिए  कार्यवाही

 *7§.  श्री  एम०  एस०  संजीवी राव  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  तीन  पहिए  वाले  स्कूटरों  तथा  मोटर  साइकिलों  की  मांग  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  चार  है

 क्या  सरकार  पांचवी  योजना  की  wale  में  इस  मांग  को  पूर्णत  री  कर  सकेगी
 ?

 भारी
 उद्योग  इस्पात  ate  खान  मंत्री  टी०  ए०  :

 कुछ
 विद्यमान  निर्माताओं  को  अपनी  समता  बढ़ाने  की  दे  दी  गई  है  श्र  बहुत

 सी  नई  पार्टीयों  को  झ्शा-पत्र जारी  कर  दिये गये  ्र
 a

 ?  ||

 जी
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 सभी  कोयला  खानों  के  प्रबन्ध  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लेना

 *  80.  श्री  एम०  एस०  पूरी :  क्या  इस्पात  शर  खान  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 ह  श्री

 क्या  सरकार सभी  खानों  के  प्रबन्ध  को  att  हाथ  में  लेने  के  किसी  प्रस्ताव पर  विचार

 कर  रही  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  रुप-रेखा क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  टी०  wo  :  गैर  सरकारी  इस्पात

 wats  टाटा  झ्राइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  प्रौढ़  इण्डियन  शझ्राइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  की

 ग्र  हीत  खानों  को  छोड़  कर  सभी  कोयला  खानों  का  प्रबन्ध  सरकार ने  पहले  दीदी
 झपने

 हाथ  में
 ले

 लिया है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 धाक  इण्डिया  लिमिटेड  के  कुछ  निदेशकों  द्वारा  त्याग-पत्र

 603.  श्री  विश्वनाथ  शुनसुनवाला :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें

 कि

 क्या  स्कू टर्स  इंडिया  fro  के  कुछ  निर्देशकों  ने  त्याग  पत्न दे  दिए  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  निदेशकों के  नाम  संख्या  क्या है  तथा  उन्होंने किन  कारणों

 aun  पत्न  दिये हैं  ;

 कया  वें  कंपनियों  ,  जिनका  ये  निर्देशक  प्रतिनिधित्व  करते  स्कू टर्स  इंडिया  लि०
 द्वारा  स्कूटरों  के  उत्पादन  प्रबन्ध  में  अरब  सहयोग  ब्रह्म  कर  देंगी  ्र  क्या  इससे  तकनीकि

 जानकारी  को  धक्का  अ्रौर  स्कूटंस  इंडिया  लि०  की  कार्य-प्रगति  में  बाधा  पड़ेगी ;

 ौर

 स्कूटरों  के
 उत्पादन

 पर  प्रभाव  न  पड़ने  की  सुनिश्चित  करने के  लिए  क्या  काय  वाही
 की  जा  रही  है  ?

 भारी  उद्योग  wares  में  उपमंत्री  दलबीर
 :

 हां

 ad  श्री  एम ०  ए०  चिदम्बराम  कौर  सी०  बी०  दो  निर्देशकों को  जिनका
 कन  व

 नामांकन  इक्विटी  में  भाग  लेने  के  आधार  पर  किया  गयां  बोड़े  से  हटा  दिया  गया  क्योंकि

 उन्होंने  एकक  के  निमार्ण  भ्र ौर  तकनीकी  प्रबंध  के  बारे में  बोर्ड
 x  ain

 के  फैसले  को  नहीं  माना
 था  ।

 बोर्ड
 में  जिस

 कंपनी
 का  वे

 प्रतिनिधित्व  करते उसका  सहयोंग बन्द  होने
 की  आशा

 लेकिन  इसका
 कोई  प्रभाव  एक्टर्स  इण्डिया  लि ०  के  कार्य  पर  नहीं  पड़ेगा  |

 चूंकि  इस
 प्रकार

 की  सहायता  से  उत्पादन  संगठन का  गठन  नहीं  किया  गया  था

 इसलिए  इसको
 पूरा  करने  के  लिये  कोई  विशेष कदम  उठाने की  आवश्यकता  नहीं है  ।
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 604.  श्री  विश्वनाथ  शुनुनवाला :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  अगस्त  1974 से  स्कूटरों  की  सार्वजनिक  बिक्री हेतु  बाजार में  लाने  के  प्रबन्ध

 गये  हैं  ;

 यदि  तो  भारत
 में  प्रत्येक स्कूटर  का  मूल्य  क्या  होगा  कौर  देश  में  खुली

 खरीद

 के  लिए  कितने  स्कूटर  उपलब्ध  होंगें  तथा  कितनी  संख्या  में  उनका  निर्यात  किया  जायेगा ;

 क्या  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  जिन्हें  लखनऊ में  निमित  मशीनों

 तथा  उपकरणों  से  स्कूटर  निमित  करने  में  अभी  तक  इंडिया  fro  से  भ्रपने-प्रपने करार  को

 भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ;  भ्र ौर  यदि  हां  तो  इस  संदेश  में  क्या  सरकार  निर्धारित

 समय-श्रद्धा  को  बनाये  रख  कौर

 विभिन्‍न  राज्य  ऐजेंसियों  द्वारा  निर्मित  स्कूटरों  की  किस्मों  पर  कोई  क्द्रीकृत

 नियंत्रण  रखने  के  लिए  क्या  प्रबंध  किये  गये  हैं  ।

 मारो  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 :  हां

 जब
 प्रतिवर्ष  100,000  स्कूटरों  की  पूरी  क्षमता  हो  जायेगी  तो

 10,000  स्कूटर  निर्यात  हेतु  निर्धारित  किए  जायेंगे  ।  भारत  में  इस  प्रकार  के  स्कूटरों  का  बाज़ार

 मूल्य  ait  यतीम  रुप से  तय  जाना है  ।

 हैदराबाद  श्रावित  मेटल
 वर्क्स  लिमिटेड  प्रदेश  सरकार  का  उपक्रम )

 के  साथ  एक  करार  पर  पहले  ही  हस्ताक्षर  किया  गया  है  ।  पश्चिम  बंगाल  औद्योगिक  विकास  निगम

 भर  केरल  सरकार  दारा  प्रायोजित  औद्योगिक  सरकारी  समिति  एन्कोड के  साथ

 करारों  पर  शीघ्र  ही  हस्ताक्षर  होने  की  नाशा  है  |  ये  करार  अतिरिक्त  स्कूटरों  के  लिए  निर्माण कारी

 तथा  संयोजन  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  कौर  इनसे  स्कूटसे  इण्डिया  लि०  की  लखनऊ  में

 भ्रपने  संयत्र  में  स्कूटरों  का  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  की  योजनाओं  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।

 लखनऊ  में  तथा  विभिन्‍न  लाइसेंसधारियों  द्वारा  बनाए  गए  स्कूटर  एक  सामान्य

 व्यापार  नाम  से  सामान्य विपणन  तथा  मूल्य  नीति क  भ्रन्तर्गत  बेचे  जाते  हैं
 ।

 किस्म  का  एक  समान

 स्तर  बनाये  रखनें  के  विषय  में  लाईसेंस धा  रियों  के  साथ  प्रस्तावित
 करारों  के  wets  स्कूटंस  इण्डिया

 लिमिटेड  को  भ्र धि कार  प्राप्त  है  ।

 सीमेन्ट  मजदूरों
 की

 मजूरी  में  वृद्ध

 605.  श्री  एम०  :  रक्षा
 मंत्री

 यह
 बताने

 की
 करेंगे  कि

 :

 क्या
 हाल  ही

 में
 सीमट

 मजदूरों  की  मजूरी
 में

 वृद्धि  की  गई  है  ;  कौर
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 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  2  लमा  ॥  ,
 अर्सा  भर

 जी  इस  विषय

 पर  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  पंचाट  की  एक  प्रति  संलग्न  है  |  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  veto  ठी०  5696/73)

 उपदान FATA  की  स्थापना

 606.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्यां  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  |“ कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  एक  उपदान  न्यास  स्थापित  करने  की  मांग
 की

 जांच  करने के  लिए  एक

 कार्यकारी दल  ्य  किया  है

 यदि  तो  इस  कार्यकारी  दल  के  प्रतिवेदन  की  मुख्य  रूप  रेखा  क्या  कौर

 सरकार ने  इसकी  कितनी  सिफारिशें  स्वीकार की  हैं
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बालगोविन्द वर्मा  )
 :  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  एक

 कार्यकारी  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 ग्रुप  लघु  प्रो
 मध्यम  झा कार  के  नियोजकों  को  छोड  ऐसे  नियोजकों द्वारा

 न्यास

 निधियां  स्थापित  किए  जानें  की  सिफारिश  की  है  जिन  से  जीवन  बीमा  निगम  के  साथा  बीमे  की  किसी

 योजना  में  सम्मिलित  होने  को  अपेक्षा  की  जानी  चाहिए
 ।

 कार्यकारी  ग्रुप  की
 रिपोर्ट

 की  जांच  की  जा  रही  है  ।  यह  ate  मंत्रियों
 सम्मेलन

 के

 जो  24  नवम्बर  ,  1973 को  होना  नियत  विचारार्थ  पेश  होगी

 1965  क  युद्ध  में  प्रति गोपनीय योजना  का  भेद  खलना

 607.  श्री  ACH  जाज  :  नया  रक्षा  मंत्री  LS

 Gola
 अर्द्ध

 पन्नग  Alar  ह
 भेद

 खुल
 जाने  के  बारे  में  26  1973  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  862 के  उत्तर  के  संघ

 की  कृपा  करेंगें किਂ  :

 )  क्या
 पाकिस्तान

 के  साथ
 1965

 में  हुए  युद्ध  के  बारे  में  पत्रकार  को  गोपनीय  जानकारी

 प्राप्त  हो  जाने  क  बार  में  जाच  की  गई  है  ;

 a
 ?

 यदि  al,  तो  तत्संबंधी  मध्य-मध्य  बातें  क्या  हैं  प्रौर  यदि  नहीं नहीं  इसक  क्या  कारण

 ह

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  झर  इस  मामले  में  जांच-पड़ताल कीं  जा  रही
 है  ।

 भारतीय  युद्धपोतों  के  साथ  संयुक्त  नौसैनिक  प्रायर  करने  के  लिए  इन्डोनेशिया  सरकार
 की

 कौर  से  अनुरोध

 608.  श्री  ५  आ  क्या  रक्षा  मंत्री  भारतीय  युद्धपोतों  के  साथ  संयुक्त  नौसैनिक  भ्रभ्यास
 करने

 के
 लिए

 इन्डोनेशिया  सरकार  से  प्राप्त  अनुरोध  के  बारे  में
 5  1973  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 6131

 के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ;
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 लीए

 क्या  ऐसे  भ्रभ्यास  केलिए  तारीख  तथा
 स्थान

 शादी
 का  तथा

 भार  aa  तथा  इन्डोनेशिया

 नौसैनाश्रों  के  बीच  होने  वाले  संयुक्त  नौसैनिक  अभ्यास  में  भाग  लेने  वाले  युद्धपोतों  के  बारे  में  अन्तिम

 रुप  से  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि
 तो  उसकी  मुख्य  रूप  रेखा  क्या

 है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 :  शौर  12  जून  1973  को  इन्डोनेशिया

 समुद्र  में  भारतीय  नौसेना  जहाज  नीलगिरी
 तथा  इन्डोनेशिया  नौसेना के  जहाज  लाम  मंगलूर

 के  बीचों  संयुक्त  नौसैनिक
 अभ्यास  कियां  गया  था  ।

 श्रीनगर  में  बाडगांव  के  निकट  21  ब्रिटेन  का  दुर्घटनाग्रस्त  होना

 609.  श्री  करके  जाने  :  क्या  रक्षा  मंत्री  श्रीनगर में  विराम  के  निकट  विमान के

 दुर्घटनाग्रस्त  हो  जाने
 के  बारे  में  12  1973  के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  6963  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  ..

 क्या  प्रजाति  जाँच  की  कार्यवाही  पुरी हो  चुकी  है
 ;  शौर

 यदि  तो  उसकी  रूप  रेखा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :
 जी  हां  श्रीमन  ।

 जांच  अदालत की  कार्यवाही  गोपनीय है
 ।  उसकी  रूप  रेखा  को  प्रकट  करना  लोक

 सि  होगा  ।

 दो  तरह  की  इस्पात  मलिक  नीति

 610.  श्री  भागीरथ  भंवर
 :  क्या

 इस्पात  शर  खान
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 att  पी
 ०.  नरसिम्हा  रेड्डी

 क्या  सरकार ने
 दो  तरह की  इस्पात  मूल्य

 नीति  स्वीकार
 कर  ली  है

 जिसके  अधीन

 वरीयता  प्राप्त  उद्योगों  को  इस्पात  निश्चित  दरों  पर  दिया  जायेगा  प्र  के  लिए  इस्पात  मूल्यों

 का  निर्धारण  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  तथा  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य बात  क्या  हैं  ?

 इस्पात  प्रौढ़
 खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध  :  तर  संयुक्त  संयंत्र

 समिति
 ने

 इस्पात
 के  नए  मूल्यों  की  घोषणा  कर  दी  है  ;  घोषणा  की

 मुख्य  बातें  ये  हैं  :---

 (1)  शेष  संरचनात्मक ों  तथा  रेलवे  सामग्री  की  तीन  मुख्य  श्रणियों  जिनक

 उपयोग  मुख्य  रूप  से  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारी  तथा  मल  उद्योगों

 द्वारा
 किया  जाता

 के  मूल्यों  में  कोई  परिवर्तन  नही  किया  जायेगा  ।

 (2)  अन्य  किस्मों  के  इस्पात  के  मूल्यों  में  भिन्न-भिन्न  दरों  से  वृद्धि की  गई  है  ।
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 (3)  ये  मूल्य  14-15  श्रक्तूंबर  1973  की  अर्धरात्रि से  लागू  किये गये  हैं  ।

 (4)  इंजीनियरी  माल
 के  निर्यातकों के  हितों  की  रक्षा

 की  गई  है  ।

 Indian  Air  Force  Aeroplane  Accident  near  Poona

 611.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  an  aeroplane  of  the  Indian  Air  Force  met  with  an  accident

 near  Poona  on  the  24th  September,  1973  and  a  labourer  was  killed  on  the

 spot  as  a  result  thereof;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  the  steps  taken  to  check  such  incidents  in  future;  an

 (d)  the  amount  of  loss  suffered  as  a  result  of  this
 aceidént?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  proceedings  of  the  Court  of  Inquiry  have  not  yet  been  finalised.

 (c)  Based  on  findings  of  the  Court  of
 Inquiry,  necessary  remedial  action

 will  be  taken.

 (d)  The  total  loss  is  estimated  at  Rs.  62,11,600-00.

 Statement  by  Shri  Bhutto  regarding  Disputes  in  Indo-Pak  Sub-Continent

 612.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Mr.  Z.A.  Bhutto,  Prime  Minister  of  Pakistan,  stated  in
 New  York  that  the  disputes  in  the  Indo-Pak  subcontinent  had  not  yet  ended;

 (b)  whether  Pakistan  has  also  branded  India  as  an  aggressor;  and

 (c)  if  so,  whether  the  Government  of  India  have  conveyed  their  reaction
 in  this  regard  under  the  Simla  Agreement?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra
 Pal  Singh):  (a)  &  (b)  Government  have  seen  press  reports  to  this  effect.

 the  Government  of  Pakista
 (c)  While  Government  did  not  consider  it  necessary  to  formally  address

 n,  any  allegation  of  aggression  by  India  is  contra  ty
 to  well  established  facts.

 As  regards  the  unresolved  issues,  the  Governments  of  India  and  Pakistan
 are  committed  to  settle  all  problems  peacefully  and  bilaterally  in  terms  of
 the  Simla  Agreement.

 30



 24  1895  लिखित  उत्तर

 mt  me  अ  य

 इस्पात  प्राथमिकता  समिति  द्वारा  इस्पात  का  आवंटन

 613.
 श्री  वयालार  रवि

 :
 क्या  इस्पात  झर  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 गत  तीन  वर्षों में  इस्पात  प्राथमिकता  समिति  द्वारा  इस्पात  का  कुल  कितना  आवंटन

 किया  गया  कौर  उसका  ज़द वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है  ;  पौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस्पात
 की

 वितरण  प्रणाली को  युक्ति  संगत  बनाने  का  है  शौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें
 कया  हैं

 ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना  )  :  )  श्रक्तूबर-दिसंबर  1970

 से  नई  वितरण  नीति  लागू  करने  के  बाद  से  पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  इस्पात  प्राथमिकता

 समिति  ने  कुल  44,  टन  इस्पात  का  श्रावटंन किया  है  |  वर्षवार  रोशन  इस  प्रकार है

 eq

 1970-71  1970)  8,11,919

 1971-72  17,12,389

 1972-73  19,40,978

 इस्पात  वितरण  प्रणाली  की  समय-समय पर  समीक्षा  की  जाती है  कौर  जहां  कहीं

 mar  समझा  जाता  है  परिवर्तन  कर  दिये  जाते  हैं  ।  इस्पात  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  विभागीय

 mead दल  की  सिफारिशों का  एक  वितरण  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या

 एल०  to  5697/73)  इन  सिफारिशों  को  सरकार ने  हाल  ही  में
 स्वीकार  किया है  कौर  इनको

 कार्यान्वित किया  जा  रहा  है

 दामोदर  घाटी  निगम  से  बिजली  प्राप्त  करने  वाले  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्पादन

 614.  श्री  व्यालार  रवि  :  कया  इस्पात खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दामोदर  घाटी  निगम  से  बिजली  प्राप्त  करने  वाले  इस्पात  संयंत्रों
 के

 नाम  क्या

 क्या  इन  बिजली  संयंत्रों  में
 बार  बार

 यांत्रिक  खराबी  होने  के  कारण  इस्पात  के  उत्पादन

 पर  काफी  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो
 क्या

 इस्पात  मंत्रालय  ने  दामोदर  घाटी
 निगम  के  प्रशासनिक  नियंत्रण

 को  हस्ताक्षरित  करके  ग्रीन  अधीन  लाने  की  मांग  की  है  कौर  यदि  हा ंतो  उस  सम्बन्ध  में  wa  तक

 कया  प्रगति हुई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  1.  दुर्गापुर  इस्पात

 2.  एण्ड  स्टील
 न  लि

 ०  का  जमशेदपुर  स्थित  इस्पात  कारखाना
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 क  अ

 3.  इंडियन आयरन  एण्ड  स्टील कट  लि०  कामद  इस्पात  सार्थकता

 4.  बोला कारों  इस्पात  कारखाना

 5.  मिश्र-इस्पात  दर्गापर

 बार  बार
 बिजली

 की
 कटौती

 के  कारण  इन  सभी  कारखानों  में  इस्पात  के  उत्पादन

 बुरा  प्रभाव पड़ा  है
 ।  बोकारों

 में  इस्पात  का  उत्पादन  wal  आरम्भ  नहीं  र्ा  है  ।  केवल  कच्च

 लोहे  का  उत्पादन  हो  रहा है  |  यह  प्र नुमा  लगाया  गया  है  कि  इन  कारखानों  तथा  झरिया  कोकिंग

 कोयला  खानों  तथा  शोधनशालाओ्रों  को  बिजली की  सप्लाई  में  सीधी  कमी  के  कारण  विक्रेय

 इस्पात  के  उत्पादन में  हुई  हानि  इस  प्रकार है

 दर्गापर इस्पात  -  कारखाना  44,736  धन  1973

 टाटा  एण्ड  स्टील  क्र०  लि०  172,930  टन  1973

 इंडियन  प्रायर  एण्ड  स्टील  Ho  लि०  20,704  टन  1973

 मिश्र-इस्पात  दुर्गापर  5,947 टन  1973

 (7)  नहीं  |

 कमंचारो  भविष्य  निधि---स्टाक  फेडरेशन  की  मांगों  को  पुरा  करना

 615.  श्री  वायलार रवि  :
 कया

 श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कर्मचारी
 भविष्य  निधि-स्टाफ  फेडरेशन  की  मांगों  क  बारे  में  समझौता  करने  की  दिशा

 म  कया  प्रगति हुई

 क्या  फेडरेशन  ने  यह  धमकी  दी  थी  कि  यदि  उनकीं  मांगें  न  मानी  गई  तो  वे  हड़ताल

 कर

 यदि  तो  इस  बारे  में  उचित  समझौता  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की गई है  ?

 श्रम
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 बाल  गोविन्द  भविष्य निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न

 प्रकार  सचित  किया  है

 n an  संशोधन गत  एक  वह  कं  दौरान  फेडरशन  की  | ज  मांगें  पूरी  की  गई  हैं  वेतन  मानों

 के  सम्बन्ध में  फेडरशन  की  मुख्य  मांग  केन्द्रीय  न्यासी  बाद  क्मंचारी  भविष्य  द्वारा  नियुक्त

 की  गई  एक  उप-समिति के  विचाराधीन  है  ।

 केन्द्रीय  भविष्य  निधि  oad  ने  मामले  के  सम्बन्ध  में  फेडरेशन  के
 महासचिव

 से

 विचार-विमर्श  किया  site  मांगों  के  सम्बन्ध
 में  स्थिति  स्पष्ट  की  St  उन्होंने  फेडरेशन से

 सीधी

 कार्यवाही  का  मार्ग  त्याग  देंने  की  भी  कपिल  की  ।  श्रम  मंत्री
 भी  फेडरेशन

 के  म्रध्यक्ष र
 सचिव  से  मिले

 जब  कि
 कर्मचारी

 भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  के  meres शर  केन्द्रीय

 भविष्य  निधि  प्रयुक्त  उपस्थित  थे
 ।

 इन  मामलों  पर  सविस्तार  विचार-विमर्श किया
 गया  कौर

 श्रम  मंत्री  ने  भी
 उनसे

 संकल्पित
 सीधी  कार्यवाही  को  त्यागने का  श्रीराम  किया  |
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 राजस्थान के  लिए  छोटा  इस्पात  संयंत्र

 616.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :
 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  सरकार ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों
 में  और  afer  संख्या  में  छोटे  wera  संयंत्र

 स्थापित  करने  की  कौर  ध्यान  दिया  है  तथा  क्या  इसके  लिये  भ्रपेक्षित सभी
 सामग्री

 उपलब्ध  कौर यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  area  कर  दिया  गया  है  तथा  वह

 कब  तक  पूरा  हो  तर

 क्या  राजस्थान  कौ  एक  छोटा  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जायेगी

 जिनके  लिये  राज्य  में  तथा  पड़ौसी  राज्य  मध्य  प्रदेश  में  प्रयाप्त  संसाधन  उपलब्ध  हैं  ?

 इस्पात  प्रो  खान  मंत्रालय में  में  उपमंत्री सुबोध  पिछले कूछ  वर्षों में

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  काफी  संख्या में  विद्युत  ars  भट्टियां  स्थापित की  गई  हैं  ।  लगाने

 से  पहले  झ्र वस् थापन  सुविधाओं  की
 उपलब्धि

 के  बारे  में
 अपनी  तसल्ली  करना  उद्यमकर्त्तां का

 काम है  ।  हाल  में  इस  विभाग ने  रही  लोहे  की  उपलब्धि  के  बारे  में  एक  श्रध्ययन किया किया  था  जिससे

 पता  चला  है  कि  तेजी  से  बढ़ते  हुए  विद्युत  श्राकं भट्ठी
 उद्योग

 के  लिये  देश  में  रही  लोहे  की  उपलब्धि

 पर्याप्त नहीं  होगी  ।

 राजस्थान  राज्य  औद्योगिक
 तथा  खनिज  विकास  निगम

 को  प्रतिवर्ष  50,000 टन

 बिलेट  के  उत्पादन  के  लिये  एक  विद्युत  भट्टी  एंवम  लगातार  ढुलाई  कारखाने  की  स्थापना  के

 लिये  भ्रांत-पत्र  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है
 ।

 कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजूरी

 617.  श्री  भोगेन्द्र
 क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजरी  निश्चित  करने  का  है  ;

 देश में  इस  समय  उनकी  मजूरी  कितनी

 इसका लाभ  कितने  मजदूरों  को  मिलता

 देश  में  कृषि  श्रमिकों  की  कूल  संख्या  कितनी  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  कृषि-श्रमिकों के

 लिये  न्यूनतम

 न्यूनतम  मजूरी  के
 प्रस्तुत  केन्द्रीय

 शर  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने
 अपने

 कार्य  क्षेत्रों  में  पहले ही  निर्धारित कर  दी  गई  हैँ
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  भ्र पनी  सराकरਂ  की  हैसियत  1973.4  कृषि

 में  नियोजन  के  लिये  wae  श्रमिकों के
 3.50

 रुपये  से
 5  .  15  रुपये

 तक  प्रतिदिन

 की  न्यूनतम  मजरी  श्रधिसूचित की  है
 ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित की  गई  मजूरियों  के  सम्बन्ध

 में  नवीनतम  सूचना  उपलब्ध  नहीं है  ।
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 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प
 उपलब्ध  श्रम  शिमला  द्वारा  प्रकाशित  श्रम

 1973

 नामक  प्रकाशन की  तालिका  1.  पृष्ठ  6  में  प्रकाशित हुई  है

 भारत  में  ऊर्जा  सप्लाई  के  लिए  रिफाइंड  कोलਂ  तयार  किया  जाना

 618.  श्री  राजदेव सिह  :  क्यां  इस्पात श्र  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को
 वाशिंगटन

 में
 तेयार

 किये  गये  सोलहवें  रिफाइंड  कोलਂ  नामक

 अ्रपेक्षाकृत | षणयक्ट  उस  कोयला  उत्पाद  की  जानकारी है  जिसका  विश्व  में  ऊर्जा  सप्लाई  के  ढांचे

 पर  भारी  प्रभाव  पड़  सकता

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भारत में  एम०  चार  सी०  बनाने  की  अनुमति

 देनें  प्रिया  स्वयं  यह  कार्य  प्रारम्भ करने  का  है
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध  (  alt
 ब्रिटेन

 और  अन्य  देशों  में  कोयला  द्वाचक  पदार्थ  खोज
 निकालने

 के  बारे  में  प्रगति  हुई  है  ।  भारत  में

 केन्द्रीय ईधन  अनुसंधान  संस्था का  इलेक्ट्रोड  कोक  के  उत्पादन  के  एक  प्रायोगिक  संयंत्र

 स्थापित  करने  कौर  अपनी  पंटंटशदा  समान  प्रक्रिया  द्वारा  पिच  वाइंडर  के  लिये  camara

 खोज  निकालने का  प्रस्ताव  है  ।

 नेवेली  परियोजना  के  कार्यक्रम  का  विस्तार

 619.  श्री  कार  वी ०  स्वामीनाथन  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  तमिलनाडु
 सरकार

 ने  केन्द्र  को  यह  आश्वासन दिया  है  कि  यदि  केन्द्र  ने  नैवेली

 परियोजना
 के

 कार्यक्रम  के  विस्तार  को  स्वीकार  कर  लिया
 तो

 वह  नेवेली  तापीय  विद्युत  केन्द्र

 में  प्रभावित  बिजली  के
 लिये  ऊंचे  मूल्य  देकर  नैवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन की  होन होने  वाली  हानि

 को  परा  कर  देगी ;

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 इस  संबंध  में कोई  समझौता  हुमा  है

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैँ
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  (ai  सुबोध  हंसना  )  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 Discontinuance  of  Manufacturers  Quota  of  Scooters/Ca:s

 320.  Shri  G.P.  Yadav:  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be
 pleased

 to  state:

 (a)  whether  Government  have  diseontinued  the

 of  scooters  and  cars;  and
 manufacturer’s

 quota

 DANY
 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
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 अहा  ——

 The  Deputy  .Minister  in  the  M  In1stry  oigHeav  Industry
 miatrt  Ry  ८.

 (Shri  Dalbir

 Singh)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  The  reason  is  to  maximize  availability  of  these  vehicles  production
 of  which is  limited,

 to
 the  general  public  and  for  priority  uses.

 Manufacture  ot  Scooters  by  U.P.  Scooters  Unnao  (Kanpur)

 621.  Shri  G.P.  Yadav :  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  pleased
 to.  state

 U.P (a)  whether  Government  have  already  issued  a  licence  to  M/s

 Scooters  Limited,  Unnao  (Kanpur)  for  manufacturing  scooters;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  their  scooter  willbe  available  for  sale  in  the

 market  and  the  price  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the
 Ministry

 of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir

 Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  By  January,
 1974.  The  ex-factory  retail  selling  price  including

 dealer’s  commission  has  been  estimated  at  Rs.  3,720  per  scooter.

 एल्यूमीनियम  के  मूल्यों  को  पुनरीक्षित  करने  में  विलम्ब

 622.  श्री  एस०  ए०  मरुगनन्तम  :  व्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 FAT  सरकार का  ध्यान  10  1973
 के  हिन्दु

 में

 के  मूल्यों  के  पुनरीक्षण
 में  विलम्ब  पर  चिन्ताਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 कौर

 *

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेक  प्रसाद  )  stat

 इस  वर्ष  विभिनन  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  ऐल्युमिनियम  उद्योग
 पर

 लागू
 की  गई

 बिजली  में  भारी  कठौती  के  कारण  ऐल्युमिनियम  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा है

 1973-74  के  दौरान  के  प्रारम्भिक  अनुमानों  की  अपना  अरब  भ्  लगाया

 गया  है  कि  197  के  दौरान  लगभग  140'150,000z4 का
 उत्पादन  होगा  ।  धातु  उत्पादन

 में  गिरावट  का  उपभोक्ता  उद्योग  को  उपलब्ध  होने  वाली  धातु
 पर  प्रभाव  पड़ा है

 ।  उद्योग
 के

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  प्रभाव  की  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  समय  समय  पर  सभी

 सम्भव  उपाय  किये  जाते  रहे  हैं

 इस  समय  औद्योगिक लागत  कौर  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा  ऐलूमीनियम कौर  उसके  उत्पादों  की
 2  ror= हनन  थ  ध  ae उत्पादन  लागत  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  कौर

 बिक्री-मूल्य के
 qtaqra  मर में

 उनकी  श्रनुशंसाश्रों  पर

 सरकार  द्वारा  शीघ्र  निर्णय  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ।
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 प्रति  ait  निपटान  महानिदेशालय  के  कार्यालय  में  नए  पर्दों  का  बनाया  जाना

 623.  श्री  we  लीजिये  :  क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्ति  विभाग  के  पूर्ति  ate  निपटान  निदेशालय  द्वारा  नए नए  उपयोगहीन पद

 बनाकर  जनता  के  धन  का  दुरुपयोग  किया  जाना  जारी

 क्या  पूर्ति  तौर  निपटान  महानिदेशालय  को  सियासी
 शरत  क

 ् नच  कर  के  लिये  प्रोफेसर  ara

 स्पेशल  डयूटी  का  एक  नया  पद  बनाए  जाने  की  मांग  की  गई  aT;

 क्या  ब्रिटेन  स्थित  सप्लाई  मिशन  में  महानिदेशक  का  एक  नया  पद  बना  जाने  की  मांग

 की  गई  है

 क्या  इन  दो  पदों  के  बनाए  जाने पर  रोक  लगाने  के  लिये  arg  कार्यवाही  की  गई

 भ्र ौर

 उठाये (  )  यदि  तो  यह  कदम  थ  दे  दिय  |  जाने  के  क्या  कारण  हैँ
 ?

 पूरी  तथा  पुनर्वास  मंत्री  राज  Fo  ,  नहीं  ।  इस  आरोप  का

 कोई  राधा  नहीं  है  ।

 पूति  र  निपटान  महानिदेशालय  के  कार्यों  को  गतिमान  करने  तथा  विनियम

 श्र  कार्यविधि
 को

 सरल  करने  के  लिये  पूति  विभाग
 18  197 3  से  6  महीनें  की  afer

 के
 लिये  1100--  1800  रु०

 के  वेतनमान  में  विशेष  कार्य  अधिकारी  का  एक  अस्थायी पद  बनाया

 गया है

 भारत  पूर्ति
 लन्दन  में  पहले  से  ही  महानिदेशक का  पद  है  इसलिये  उक्त  पद

 बनाने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तथा  (=)  प्रश्न  के
 इस  भाग  का  उद्देश्य  स्पष्ट  हीं

 है  ।
 विभाग

 के  कार्यों  की

 ग्रावश्यकताओं
 के  अनुरूप  पद  बनाए  जाते  हैं  ।  दोनों  पदों  के  संबंध  में  जानकारी  उपर्युक्त  भाग

 तथा
 के  उत्तर में  दी  जा  चुकी है  ।

 Place  for  Hindi  in  U.N.O

 624.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minist  er  of  External  Affairs
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  India  has  so  far  taken  an
 11  the  United  Nations:  and

 y  steps  to  secure  a  place  for  Hindi
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 (b)  if  so,  the  nature  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra

 Pal  Singh):  (a)  &  (b)  No,  Sir  It  is  difficult  to  get  any  new  languages  included

 among  the  official  languages  of  the  U.N.  Any  addition  to  the  list  of  official

 and  working  languages  of  the  U.N.  General  Assembly  will  require  an  amend-
 ment  of  the  Rules  of  Procedure  supported  by  a  majority  of  the  members

 present  and  voting.  It  18  not  considered  likely  that  the  majority  would

 favour  introducing  any  changes in  this  regard  at  present.

 Production  of  Scooters

 625.  Shri  Shankar  Dayal
 Singh:

 Will  the  Minister  of  Heavy  Industry

 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  scooter  factories  in  the  country  at  present

 (b)  the  break-up  of  annual  production  of  scooters  in  the  various  factories;
 and

 (c)  whether  scooters  manufactured  in  India  are  exported  to  foreign  countries?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Heavy  Industry
 (Shri

 Dalbir Singh):

 (a)  &  (b)  At  present  there  are  four  manufacturers  of  scooters  in  the  country.
 Their  names  and  the  production  of  scooters  annually  in  1972  and  1973  (upto

 September)  are  as  under

 «ना  $$ —  _______.

 Production  (in  Nos.)
 Name  ४  —.__-A

 1912  913

 (upto

 September)

 M/s.  Automobile Products  of  India  Ltd.,  Bombay  20,851  18,614

 40,332  38,755 M/s.  Bajaj  Auto  Ltd.,  Poona

 M/s.  Escorts  Ltd.,  Faridabad  e  3,468  2,531

 M/s.  Enfield  India  Ltd.,  Madras  80  Nil

 Total  64,731  59,900

 (c)  Export  of  scooters  from  out  of  the  country  is  very  negligible  in  num-

 ber
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 सें  स्कूटर  बनाने  वाले  कारखाने  को  स्थापना  में  प्रगति न

 626.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा
 :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परियोजना
 के

 विभिन्‍न  पहलुओं  के  संबंध
 में

 प्रकार  में
 स्कूटर

 वाले  कारखाने  की  स्थापना  में  श्री  तक  कितनी  प्रगति हुई  है
 ?

 विलम्ब  के  क्या  कारण हैं  ;  शौर

 कारखाने में  कब  तक  उत्पादन  प्रारम्भ  होने  की  संभावना है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 :

 weal  स्वचालित

 वाहन  लिमिटेडਂ
 के  नाम  तथा

 ढंग
 के

 भ्रन्तर्गत
 एक  नई  कंपनी  बनाई  गई  है

 ।  अलवर
 में  भूमि का

 श्रधिग्रहरण कर  लिया  गया  है  ।  भूमि का  विकास  पूरा  कर  दिया  गया  है  कारखाने
 के

 भवन  का

 निर्माण कार्य  हो  रहा  है  ।  देशी  मशीनों  के  लिये  भ्रामक  दे  दिये गये  हैं  ।  बनायें  जाने  वालें  स्कूटर

 के  श्राचरूप का  परीक्षण  कर  लिया  गया  है  प्रौढ़  वह  सड़क पर  चलने  योग्य  पाया  गया  है  ।  पूंजीगत

 झ  का  आयात  करनें  के  लिये  एक  आवेदन  सरकार  के  विचाराधीन है  ।  इस  पर  निर्णय  लिये  जाने

 के  पश्चात  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किया  जायेगा

 शभ्राद्यरूप  स्कूटर  परीक्षण के  लिये  1972  में  गाड़ी  भ्रनुसंधान  विकास

 प्रतिष्ठान  भ्र हमद नगर  के
 पास

 भेजा  गया  था  ।  चूंकि  परीक्षण  के  दौरान  गाड़ी  में  कुछ  बड़ी  खराबियां

 पाई गई  थीं  इसलिये  खराबियां  ठीक  करने  के  पश्चात  29-1-73  को  यह  पुनः  भेजा  गया था  ।

 इससे  गाड़ी  भ्रनुसंधान  तथा
 विकास  प्रतिष्ठान  श्रहमदनगर  द्वारा  प्रारूप  स्वीकार

 करने  में  विलब

 हुआ  |

 इस  अवस्था  में  पहले  ही  यह  बता  देना  सम्भव  नहीं  है  कि  वाणिज्यिक  उत्पादन  कब

 प्रारम्भ  होगा  |

 Industrial  Training  Institutes  in  States

 627.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  Labour  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  Industrial  Training  Institutes  in  the  country,  State-

 wise;

 (0)  the  number  of‘  students  trained  in  these  Institutes  during  the  last
 three  years;  and

 (c)  the  number  out  of  the  trained  students  absorbed  in  Government
 or  private  industrial

 we The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Bal  Govind  Verma)-
 (a)  A  statement  showi  ig  the  number  of  Industrial  Training  Institutes  is
 attached.
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 (b)  A  statement  15  attached.

 (c)  The  only  available  information  relates  to  the  number  of  Crafismen

 placed  in  jobs  by  the  Employment  Exchanges  and  has  been  imcorporated
 in  the  sta’ement  given  in  reply  to  part  (b)  of  the  Question.

 Statement

 State-wise  position  of  Iniustrial  Training  Institutes

 क  क  क  ee

 Serial  State  Number

 No.  as  on

 31-7-73

 eee  we  ee

 Andhra  Pradesh  21

 Assam  8

 3  Bihar  29

 Gujarat  18

 oe  17 Haryana
 Pimachal  Pradesh

 Jammu  and  Kashmir

 Kerala  10

 23 Madhya  Pradesh

 10  Maharashtra  32

 11  Manipur

 12  Meghalaya

 13  14

 14  Nagaland

 15  Orissa,  10

 16  Punjab  29

 ह |  Rajasthan  15

 32 18  Tamilnadu

 19  Tripura

 20  Uttar  Pradesh  50

 91.0  West  Bengal  17

 22  Arunachal  Pradesh

 23  Chandigarh

 94  Delhi
 [५ ह  Goa

 26  Mizoram  nee
 27  Pond  icherry

 te

 All  India  Total  357

 I  Se
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 ———  os

 Statement

 Statement  showing  the  number  of  Craftsmen  who  passed  cut  under  Craftsmen
 ocneme  an Qa

 Trawming  d  number  of  Craftsmen  piaced  by  the  Employment

 Exchanges  during  the  year  ended  July,  1970,  1971  and  1972.

 नॉट

 No.  of  No.  of

 Craftsmen  Craftsmen

 Period  passed  out  placed  by
 under  C.T.  the

 Scheme  Employment

 Exchanges*

 3

 ग

 53,614  9,751 August  1969  to  J  uly,  1970

 August  1970  to  July,  1971  56,163  10,579

 August  1971  to  July,  1972  64,058  14,490

 *The
 Craftsmen  placed  in  employment  are  not  neces  ‘ily  out  of  those

 who  passed  out  in  each  year.

 Industria]  Training  Institute,  in  M.P.

 628.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Central  Government  have  invited  proposals  from  Madhya
 Pradesh  for  opening  an  Industrial  Training  Institute;

 (b)  if  so  the  names  of  the  Districts  where  such  Institutes  are  proposed
 to  be  opened;

 (c)  whether  machinery  worth  lakhs  of  rupees  is  lying  idle  due  to  non-

 introduction  of  practical  training  in  the  District  where  technical  Institutes

 have  been  opened;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  give  priority  in  the  matter  of  setting
 up  LT.I.  Centres  there?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Bal  Govind  Verma):
 (a)  to  (d)  The  administrative  and  financial  control  in  respect  of  Industria]
 Training  Institutes  rests

 with  the  State  Governments.  The  Government  of
 India  has,  therefore,  no  information  available  in  respect  of  the  points  raise  d
 ui  the  Question.
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 er

 मूल्यों  को  स्थिर  करने  तथा  मजरा-प्रतिबन्ध  के  बारे  में  रक्षा  मंत्री  का

 तय

 629.  श्री  बी०  कार शक्ल  :  व्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  23  1973  को  बम्बई  में  रक्षा  मंत्री  द्वारा  कथित  रूप  से  की  गई

 इस  टिप्पणी  की  शोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  अन्य  मूल्यों  तथा  मजूरी  प्रतिबन्ध

 संभव  नहीं

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द वर्मा  )

 प्रश्न  नहीं  क्योंकि  अभी  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Models  of  Small  Car

 630  4  Chandulal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry

 be  pleased  to  State

 deg
 (a)  Whether  some  persons  in  India  have  tried  t  QO  USsl ign  a  small  car ;

 (b)  if  so,  the  number  of  such  persons;  and

 (c)  whether  Government  are  considering  their  proposals
 ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (  Shri  Dalbir  Singh) :

 (a)
 bo

 (c)  12  persons  had  submitted  proposals  for  manufacturing  cars  of  their

 own  design.  All  of  them  had  been  granted  letters  of  intent.  The  present  position
 is  that  one  prototype  is  under  test  at  the  Vehicles  Researchand  Development
 Establishment.  In  other  cases  the  development  of  pratotypes  is  at  different

 stages

 बिहार  में  एलुमिनियम  उद्योग

 631.  काल  कुमारी  :  क्या  इस्पात  खान  मन्त्री  यह  बातें
 की  करेंगे

 कि  :

 कुश  रकम  sr  इरा  रि  ए  पलास  फिर  14 ru  Iat 4  सक  TS.  करने

 का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  सुखदेव  बिहार  के

 रांची-पलामू जिले  के  पूर्ण  स्वामित्व  वाले  क्षेत्र  में  बाक्साइट  पर  आघारित  एलूमिनियम

 उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में  बिहार  का  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक,विकास  निगम  द्वारा
 तैयार की  गई

 साध्यता  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है
 ।

 साध्यता  रिपोर्ट  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
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 a

 Expenditure  on  Pakistani  POWs

 632.  Dr.  Govind  Das  Richhariya:

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  इ

 (a)  the  amount  of  expenditure  incurred  so  far  on  the  Pakistani  Prisoners

 of  War,  head-wise  and  month-wise;  and

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  to  recover  this  amount  from  the

 Pakistan  Governmeat  under  the  Geneva  Convention

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram )  :  (a)  Astatementis  attach-

 ed  (Placed  in  Library.  See  No.  L.T,  5698/73)

 (b)  Under  the  Geneva  Conventions  the  expentitureinc  irred  by  the  Govern-

 ment  of  India  on  advanze  of  pay  given  to  the  Pakistani  Prisoners  of  War  is

 reimbursable.  The  question  of  its  re-imbursement  has  been  taken  up  with  the

 Government  of  Pakistan.

 चाय  उद्योगों  में  अधिक  लोगों  को  रोजगार  दिए  जाने  की  गुंजाइश

 633.  श्री  झारखण्डे  राय :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  प्रत्येक  राज्य  में  काम  करनें  वाले  मजदूरों  की  संख्या  क्या  है  ;

 क्या  चाय  उद्योग  में  ae  रिक  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  की  गुंजाइश

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  योजना  विचाराधीन  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  बागान का  1951

 के  अ्रन्तर्गत  विवरणियां  भेजने  वाले  चाय  बागान  उनमें  दैनिक  नियोजित  व्यक्तियों  की

 संख्या वह  1971  के  दौरान  इस  प्रकार है

 नियोजित

 राज्य  का  नाम  भेजने  वाले  श्रमिकों का

 विभिन्‍न  दैनिक  औसत

 बागान की  संख्या

 (1)  (2)
 (3)

 546  3,91,564

 12  425

 हिमाचल  प्रदेश  15  645

 124  80,727

 1,793*

 तमिल  ars  95  49,218

 40  5,218

 उत्तर  प्रदेश  1,092

 पश्चिम  बंगाल  266

 aa

 1,113  7,23,106

 यह  झ्रांकड़ा  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  से  संबन्धित  है  ।
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 हैं  कि  इस  समय  चाय  उद्योग  में  कौर  रोजगार  की  गुंजाइश  बहुत कम  है  |

 नहीं  ।

 विद्युत  भट्टी  एककों  द्वारा  उत्पाती  पिण्डों/छड़ां  पर  मूल्य  नियंत्रण  लागू  करने  को  समीक्षा

 634:  श्री  नवल  किशोर  fag  :
 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बतानें  की  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्युत  भट्टी  एककों  द्वारा  उत्पादित  पिण्डो/छड़ों  पर  मूल्य  नियन्त्रण लागू  करने

 के  प्रश्न  पर  इस  बीच  समीक्षा  कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  कया  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 इस्पात
 शर

 खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना  )  :  कौर  विद्युत  भट्टी

 एककों  द्वारा  उत्पादित  इस्पात  पिण्डों  /  बिलेटों  के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  लगाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 है  ।

 पांचवीं  अथवा  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  हकीकत  इस्पात  परियोजना

 635,  श्री  नवल  किशोर
 ।  :

 क्या  इस्पात  site  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  किः

 क्या  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  हैं  कि  पांचवी  अथवा  छठी  योजना  अवधि  क  दौरान

 किसी  भी  नए  एकीकृत  इस्पात  परियोजना  को  area  नहीं  किया  जायेगा  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 मौजूदा  इस्पात  कारखानों  के  विस्तार  के  लिए  इस  समय  विचाराधीन  योजनाश्रों  की

 मुख्य  रूप  रेखा  क्या  है
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  पांचवीं  पंच  वर्षीय

 योजना  में  इस्पात  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  सरकार  के  विचाराधीन  प्रस्तावों  के  मसौदों  के  अनुसार

 पांचवीं  योजनावधि  में  किसी  नई  स्वेतोमुखी  इस्पात  प्रायोजना  को  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  फिर  भी  इस्पात  बनाने  की  अतिरिकत  क्षमता  के  लिए  कुछ  शक्यता  अध्ययन  आरम्भ  किए

 जाएंगे  |  जिससे  इन  भ्रध्ययनों  का  आगामी  पंच  वर्षीय  योजना  झ्र वधि यों  में  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 ate  पांचवीं  योजना
 ify

 के  दौ  रान॑  भिलाई  इस्पात  कारखाने  की  क्षमता  को
 40

 लाख

 टन  पिण्ड  करने  का  प्रस्ताव  है  47  .  5  लाख  टन  पिण्ड  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिए  बोकारो  का

 कार्य  भी  चलता  रहेगा  |  इसके  अलावा  विजयनगर  तथा  सेलय  के  तीन  नए  इस्पात

 कारखानों  का  कार्य  भी  चलता  रहेगा
 |

 टाटा  श्नायरन  एन्ड  स्टील  कंपनी  लि०  के  जमशेदपुर  कारखाने

 के  विस्तार  के  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  हैं  ।  पांचवीं  योजना  में  कोई  नया  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखाना

 लगाने
 के  लिए  साधन  उपलब्ध  नहीं  हैं

 ।
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 अरब-इजराइल  युद्धक  को  समाप्त  करने  के  लिये  भारत  की  भूमिका

 636.  श्रीमती  सावधानी  श्याम
 if  क्या  बिदेश  मस्ती  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  हुकुमचंद  कछवाय

 क्या  उन्होंने  और  प्रधान  मन्त्री  ने  अरब-इज  रायल  युद्ध  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  जारी
 किया

 है  ;

 यदि  तो  उसका  सार  क्या  है  ;

 उक्त  युद्ध  को  समाप्त  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  क्या  भूमिका  निभायी है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag)  :  प्रधान  मन्त्री

 तथा  विदेश  मंत्री  ने  पश्चिम  एशिया  संघर्ष  के  संबंध  में  कई  वक्तव्य  दिए  जिनमें  उन्होंने  लड़ाई  शुरू

 होने  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  कौर  यह  धारणा  भी  व्यक्त की  है  कि  1967 के  ६...  के

 स्वरूप  अधिगृहित  क्षेत्रों  में  चूंकि  इजरायल  ने  हटना  स्वीकार  कर  दिया  fas  इसी  लिये  यह  लड़ाई

 फिर  हुई  ।  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  में  संकल्प
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 पारित  होनें  के  बाद  विदेश  मंत्री  नें  कहा  कि

 भारत  को  इस  संकल्प  से  संतोष  है  क्योंकि  इससे  युद्ध-विराम  की  TAT  के  मूल  कारण  को  दूर  करने

 की  संभावनाएं  बनी  है  ।  उन्होंने  भारत  सरकार  के  इस  मत  को  दुहराया  कि  पश्चिम  एशिया  में  न्याय  पर

 आधारित  शान्ति  तभी  स्थापित  हो  सकती  है  जब  इज़रायल  क्षेत्रों  ग्रसना  कब्ज़ा  छोड़  दे  तथा

 स्थायी  शान्ति  को  सुनिश्चित  करने  कौर  उस  क्षेत्र  के  सभी  राज्यों  की  सुरक्षा  के  लिए  बातचीत  की  जाए
 ।

 भारत  सरकार  न्याय  कौर  समानता  के  भ्राता  पर  संघर्ष  को  समाप्त  करने  के  लिए

 दूसरी  बहुत  सी  सरकारों  से  निकट  सम्पर्क  बनाए  रही
 ।
 युद्धविराम  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद

 के  संकल्पों  का  समर्थन  करने  के  साथ  ही  भारत  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  के  संकल्प  सं०  340  का

 सह प्रस्तावक  भी  था  जिसमें  दूसरी  बातों  के  साथ  साथ  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  से  यह  प्रार्थना  भी  की

 गई  थी  कि  एक  संयुक्त  राष्ट्र  कालीन  सेना  बनाने  के  लिए  वह  तुरन्त  कदम  उठाएं  ।

 ara  इंडिया  रेलवे मेन्स  फेडरेशन  तथ  अन्य  मजदूर  संघों  द्वारा  वेतन  ग्रा योग के  प्रतिवेदन

 पर  संतोष  प्रकट  करने  क  लिये  हड़ताल  की  धमकी

 637.  श्रीमती  सावित्री  श्याम
 :

 क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  श्रम  मन्त्रालय  को  इस  बांत  की  जानकारी  है  कि  राल  इंडिया  रेलवे मैन्स  फेडरेशन

 तथा  प्राय  मज़दूर  संघों  ने  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  सन्तोष  प्रकट  करने  तथा  न्यूनतम

 मजूरी  ढांचे  तथा  बोनस  की  मांग  के  बारे  में  मंत्रिमंडल  द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  की  घोषणा  के  बारे  में  राष्ट्र

 व्यापी  हड़ताल  तथा  आन्दोलन  करने  का  निणंय  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 विभिन्‍न  मजदूर  फेडरेशनों  कौर  एसोसिएशनों  के  साथ  स्वीकृत  फार्मूला  बनाने

 के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने
 का

 विचार  है  ?
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 =  नललललाागाला

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बान  गोविन्द
 :  से  तीसरे  वेतन  शझ्रायोग  की

 तीसरी  ate  चौथी  श्रेणीयों  के  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  के  बारे  कम  सरकार

 के  पहली  1973  के  संकल्प  में  घोषित  किये  जा  चुक  जिसमें न्य  बातों  के
 साथ-साथ  यह

 स्पष्ट  किया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  पूर्ण  कालिक  सैनिक  कर्मचारी  के  उसके  पेशे

 के  आरम्भ  में  न्यूनतम  way  द्वारा  सिफारिश  किए
 185

 रु०
 प्रति

 माह  से
 196  रु०  प्रति  माह  कर  दिया  जाएगा  शौर  चतुर  श्रेणी  के  पांच  वेतन-मान  बनाए  जाएंगे  ।  उपर्युक्त

 निर्णयों  की  घोषणा  से  राष्ट्रीय  जिसमें  विभिन्‍न  एसोसिएशनों  श्र  महासंघों  के  प्रतिनिधि

 शामिल  के  कर्मचारी  पक्ष  की  स्थायी  समिति  के  साथ  विचार-विनिमय  किए  गए  थे  |

 नैशनल  फेडरेशन  राज  इंडियन  रेलवेमैन  को  कई  मजदूर  संघों  ने  सरकार  के  नीतियों

 के  प्रति  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया  की  है  |  विभिन्‍न  मज़दूर  संघों  में  केवल  अराल  इंडिया  रेलवे मेन्स  फेडरेशन

 ही  ऐसी  है  जिसने
 197  3  में  हैद  राबाद  में  हुई  प्रदान  सामान्य  परिषद  की  बैठक  में  27

 1974 से  निश्चित  कालीन  हड़ताल के  बारे  में  निर्णय  लिया है  ।  जहां  तक  प्राय  मज़दूर  संघों  का

 सम्बन्ध  कुछ  नीतियों  के  विरुद्ध  प्रतिक्रियाएं  हुईं  है  परन्तु  उनक  द्वारा  देश-व्यापी  हड़ताल  या  आंदोलन

 के  बारे  में  निर्णय  किये  जाने के  सम्बन्ध  में  कोई  सुनिश्चित  संकेत  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तीसरे  वेतन  झ्रायोग  ने  सरकारी  कर्मचारियों  को  बोनस  देने  के  प्र  न  पर  कोई  विशिष्ट  सिफारिश

 नहीं  की  इस  वाद-विषय  पर  श्रपनी  मांगों  के  समर्थन  में  तमंचा  रियों  के  कतिपय  वर्गों  द्वारा

 प्रस्तावित  शभ्रांदोलन  के  बारे  में  समाचार-:त्नों  में  सम,.चार  छपे

 उद्योग  के  मजदूरों  द्वारा  हड़ताल  की  धमकी

 638.  श्रीमती  सावित्री  श्याम  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सीमेंट  उद्योग  के  कर्मचारियों  की  यूनियन  फेडरेशन  तथा
 एसोसिएशन

 नें  मांगों  को

 मनवाने  के  लिए  हड़ताल  का  आह्वान  किया  है  ;  ौर

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या हैं  ;  कौर

 उनकी  मांगें  स्वीकार  करने के  लिए  क्या  काय  वाही  की  गई  है  अथवा  करने का  विचार

 kd

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  )  से
 :  जब  सीमेंट  उद्योग

 सम्बन्धी  द्विपक्षीय  वार्ता  समिति  कोई  परस्पर  स्वीकार्य  हल  प्रस्तुत  करने  में  समर्थन  नहीं  हुई  तो  यूनियनों

 ने  मजूरी-दरों  में  संशोधन  करने  सम्बन्धी  भ्र पनी  मांग  पर  जोर  देने  के  लिये  17  1973  से

 हड़ताल  करने  के  नोटिस  जारी  किये
 ।

 सीमेंट  उद्योग  के  श्रमिकों  /  नियोजकों  के  ने  केन्द्रीय

 श्रम  मन्त्री  से  मजूरियों  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  समझौता  कराने  निमित्त  मध्यस्थता  करने
 का  निवेदन

 किया  are  उनके  निर्णय  को  मानने  के  लिये  वे  राजी  हुए
 ।

 तदनुसार  श्रम  मन्त्री  ने
 15  अक्टूबर  1973

 कों  एक  पंचाट  जिसकी  एक  प्रति  संतान  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  eto  5699/73)

 रोजगार  सम्बन्धी  योजनाकारों
 के

 राज्यों  को  अनुदान

 639.  श्री  यमुना  प्रसाद मण्डल
 :

 क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  को  रोज़गार
 aaa

 के  लिए  निधियां

 मजूर  की  गई  थी  ;  कौर
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 ननਂ  सी

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  धन  राशि

 मंजूर की  गई  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  wie  एक  विवरण

 संलग्न  जिसमें  4.0 4.0  लाख  रोज़गार  कार्यक्रमਂ  के  अन्तर्गत  जिसके  संबंध  में  माननीय  सदस्य  का

 प्राशय है  1973-74 के  दौरान  विभिन्न
 राज्यों

 क्षेत्रों  को  आबंटित  निधि  का

 ब्यौरा दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वर्ष  197  3-74  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  wie  संघ-शासित  क्षेत्रों  कं  लिए  पांच  लाख  रोजगार

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  झ्रावंटित  राशि

 रुपयों  मे ं)

 क्रम  राज्य,संघ  शासित  क्षेत्र  नियत  उच्चतम  राशि  जिसके  अ्न्तंगेंत  राज्य

 संख्या  संघशासित  क्षेत्र  को  पांच  लाख  रोजगार

 कार्यक्रम  की  मार्ग  दर्शी  रूप  रेखा  के  भ्र तु सार

 गार  स्कीमें  बनाने के  लिए  कहा  गया  है  |
 —

 अ्रांध्र  प्रदेश  600  00

 150  00

 850  00

 350  00

 175  00

 हिमाचल  प्रदेश  60  00

 75  00
 जम्मू

 व
 काश्मीर

 700  00

 मध्य  प्रदेश  530  00

 10  ह  ह  800  00

 11  40  00

 12  20  00

 13  कर्नाटक  500  00

 14  नागालैण्ड  12  00

 15  उडीसा  280  00

 16  पजाब  220  00

 17  325  00

 18  तमिलनाडु  650  00

 19  40  00

 20  उत्तर  प्रदेश  1100  00

 21  पश्चिम  बंगाल  1500  00
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 संघ  शासित aa

 अंडमान  कौर  निकोबार  दीप  00

 अरुणाचल  प्रदेश  00

 चंडीगढ़  25  00

 दामर  कौर  नागर  हवेली  00

 दिल्ली  250  00

 दमन  कौर  दीऊ  20  00

 त्क्षदबीप  00

 मिजोरम  00

 पांडिचेरी  14  00

 सिक्किम  में  राज्य  विधान  सभा  के  चुनावों  के  लिए  चुनाव  आयोग  की  सहायता  गना

 640.  हों  यमुना  प्रसाद  मण्डल :  क्या  विदेश  मंत्री  ge  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्कम के  च्योग्याल ने  राज्य  विधान  सभा  के  चुनाव  शीघ्र  कराने  के  लिए  चुनाव

 अ्रायोग  से  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  मे  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समुद्र  पाल  गौर  8  मई  1973  को

 भारत  सिक्किम  के  चोग्याल  तथा  वहां  के  राजनैतिक  दलों  के  नेताओं के  बीच  सम्पन्न

 समझौते  में  यह  कहा  गया  है  कि  4.0  निष्पक्ष  एवं  स्वतंत्र  रूप  से  और  ये  चुनाव  भारत  के
 हैव  |

 मुख्य  चुनाव  श्रावित को  स्थिति निर्वाचन  श्रायोगं  के  प्रतिनिधि  की  देख-रेख  में  कराए  जायेंगे

 की  जानकारी है  तथा  वह  इसी  सिलसिले में  22  से  26  अगस्त  1973  तक  सिक्किम  यात्रा भी

 कर  चके  हैं  ।  उन्होंने  चोग्याल  से  तथा  वहां  के  विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों के  प्रतिनिधियों के  साथ

 एक  व्यक्ति-एक  वोट  के  प्राकार  पर  स्वतंत्र  एवं  निष्पक्ष  चुनाव  कराने  के  लिए  विचार-विमर्श

 किया  जिसमें  इस  बात का  सुनिश्चित रहे  कि  वहां  के  किसी भी  एक
 जन-वर्गो

 को  महज  अपने

 के  कारण  प्रमुखता  प्राप्त  न  हो  ।

 निर्वात  के  लिए  इस्पात  की  सामग्री  बनाने  वाले  एककों  को  आयातित  इस्पात  को  सप्लाई

 642:  श्री फतह सिह राव  गायकवाड़  :  कया  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  काग

 कि

 कया  सरकार  को
 इस

 बात  की  जानकारी  है
 कि

 निर्यात  के  लिए  इस्पात  की
 सामग्री  बनाने

 वालें  निर्माता  आयातित  इस्पात  को  प्राप्त  करेंगे  में  कठिनाई  का  कर  रहे हे  £.. ह क
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 OO
 ee

 afc  तो  ऐसे  एककों  को  आयातित  इस्पात  पर्याप्त  मात्रा  में  देने  के  लिए
 सरकार

 का  कया  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  अर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  और  इंजीनियरी

 सामान  के  निर्माताओं  को  निर्यात  के  लिए  आयातित  इस्पात  की  सप्लाई  के  लिए  एक  स्कीम  लागू
 की

 गई
 है

 जिसके  भ्रनुसार  उनको  श्रायातित  इस्पात  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  मूल्य  के  समतुल्य  जमा  2%,

 मूल्य  पर  श्रथवा  जहां  सम्बन्धित  किस्म  के  इस्पात  के
 लिए  संयुक्त  संयंत्र  समिति  ने  मूल्य  निश्चित  च्चा  ret

 किया  है  वहां  हिन्दुस्तान  स्टील  fo  के  मूल्य  जमा  2%  पर  शझायातित  इस्पात  दिया  जाता
 है

 ।

 आयातित  इस्पात  की  पर्याप्त  मात्रा  में  .  अन्तर्राज्यीय  मंडियों  में  आवश्यक  श्रेणियों  की  उपलब्धि

 तथा  उपयुक्त  विदेशी  मुद्रा  पर  निर्भर  है  ।

 रक्षा  कारखानों  द्वारा  प्रयोग  किए  जानें  वाले  देशी  पर

 643.  श्री फतह सिह राव  गायकवाड़  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 रक्षा  मंत्रालय  के  विभागीय  कारखानों  के  सैनिक  साज-सामान  बनाने  में  कितने  प्रतिशत

 देशी  पुर्जों  का  प्रयोग  करते  भ्रौर

 देशी  पुर्जों  का  प्रयोग  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरग  :  विजयंत  टैंक

 में  स्वदेशी  अंश  का  इस  समय  लगभग  70  प्रतिशत है  ।  मोटर  गाड़ियों  में  भ्रंश

 निशान  1  टन  तथा  निशान  पेटोल  में  85  65 प्रतिशत तथा  42  प्रतिशत के  लगभग

 है  ।  ग्राडनेंस  कारखानों  में
 शस्त्रास्त्रों  तथा

 गोला  बारुद  के
 उत्पादन

 के  बारे  में  कुछ
 मामलों

 में  य

 100  प्रतिशत  है  जबकि  अन्य  के  बारे  में  स्वदेशी aa  40  प्रतिशत से  90  प्रतिश्त तक  है  ।

 उपकरणों  के  चरणवार  स्वदेशीकरण  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किए  जा  रहे  है
 ।

 रक्षा  पूर्ती

 विभाग के  कायम  से  उत्तरोतर  स्वदेशीकरण के  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया गया  है  जो  रक्षा  उत्पादन

 के  लिए  आवश्यक  भेदों  के  स्वदेशी  रण  के  मुख्य  उद्देश्य  से  स्थापित  किया  गया  है  |  यह  विभाग  कई

 तकनीकि  समितियों  के  माध्यम  से  कार्य  करता है  जो  स्टोरों  की  भिन्न  किस्मों  के  संबंध  म  राय

 करता  है  कौर  स्वदेशी  श्रोतों  का  पत्ता  लगाने  तथा  विकास  करने  में  सहायता  करती  हैं  |

 अ्रत्जीरिया  में  गट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  हारा  लिए  गए  निर्णय

 644.  श्री  शंकर  राव  साबित

 श्री  राम  शेखर  प्रसाद  सिह  ॥
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगें  कि

 अल्जीरिया  में  गट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  की  बैठक  में  लिए  निर्णयों की  मुख्य  बाते

 इस  बैठक  में
 किन  किन  एशियाई  देशों  ने

 भाग  लिया था  ;  कौर

 इस  बैठक
 में

 कितने
 wer  देशों  ने  भाग  लिया  था

 ?
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 ree

 बिदेश
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सुरेख  पाल
 :  भ्रल्जीयर्स में  हुई  गुटनिरपेक्ष

 राष्ट्रो  की  बैठक  के  निर्णयों  की  मुख्य
 मुख्य

 बातें  दस्तावेजों  में  निहित है  भ्र ौर  ये  दस्तावेज  अरब  सदन

 क  पुस्तकालय म  उपलब्ध  हू  |

 एशिया  के  उन  देशों  के  नाम  जिन्होंने  गुटनिरपेक्ष शिविर  सम्मेलन  में  भाग  लिया

 परिशिष्ट एक  में  दिए  गये  में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या  एल०  टी०  5700/73)

 49
 न्य  देशों  ने

 सदस्य
 के  रूप  में

 सम्मेलन
 में  भाग  लिया

 ।
 भाग  लेने  वालों

 की  पूरी-पूरी

 सुची  परिशिष्ट  दो
 में  दी  गई  (  ग्रंथालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5700/73)

 हड़तालों  कौर  तालाबंदियों  का  निवारण

 १ 645,  श्री  शंकर  राव  सावंत

 श्री  राम  सहाय पांडे  ॥
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि

 क्या  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों
 में  मजदूरों  द्वारा  हड़ताल  तथा  मालिकों  द्वारा

 ताला बन्दियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  कोई  उपाय  खोज  निकालने  का  विचार  है  ax

 यदि  तो  वे  क्या  हूं  तथा  उनको  किस  प्रकार  लाग  किया  जाएगा
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 बाल  गोबिन्द  :  शर

 सरकार  औद्योगिक
 संबंधों  के  बारे  में  एक  व्यापक  कानून  पेश  जिससे  सरकारी  कौर  निजी ,  दोनों

 क्षेत्रों  में

 हड़तालों  कौर  ताला बन्दियों  को  कम  करने  में  सहायता  मिलनी  चाहिए  ।  कानून के  ब्यौरे  तयार  किए

 जा  रहे  हैं  ।

 पश्चिम  एशिया  में  युद्ध  विराम  सम्बन्धी  रूसी  प्रस्ताव  पर  हक  राष्ट

 area  प्रतिनिधि का  वक्तव्य

 646.  श्री  इन्द्रजीत
 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 श्री  घी ०  हि०  चन्द्रभान  ॥

 कया  पश्चिम  एशिया  में  बुद्ध  विराम  के  बार  में  सुरक्षा  परिषद  में  के  प्रस्ताव  पर

 चर्चा  के  दौरान  संयुक्त  राष्ट्र  में  भारतीय  प्रतिनिधि  ने  इस  आशय
 का

 वक्तव्य  दिया  था  कि

 44, «०५,  सामने  इसके  समर्थन  के  सिवाय  कोई  चारा  ही  नहीं  है  ;

 यदि
 तो

 इस  टिप्पणी
 का  प्रभाव होगा  ;

 at

 इस  पर
 सरकार

 की
 कया  प्रतिक्रिया

 49



 Written:  Answers  November  15,  973

 ~~.  a  कमकर  शाक

 सयुक्त  राज्य  अमरीका अर मलाल  में  राज्य  सुरेशपाल  :

 सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  द्वारा  सम्मिलित  रूप  से  प्रस्तुत  प्रस्ताव  के  मस्जिदे  पर  21-10-73

 को  बहस  के  भारत  के  स्थायी  प्रतिनिधि  ने  अन्य  बातों  के  सांथ  साथ  कहा  था  कि  भी

 सामान्य  निष्कर्ष  स्पष्ट  है  कारण  कछ  भी  लड़ाई  से  संबंद्ध  म्ख्य चव्य  पक्षों  में  सम्मिलित  प्रस्ताव

 मस्जिदे को  कर  लिया  हैं  कौर  हमारे  पास  इसका  समंथेन  करने  के  अलावा  कोई  चारा  नहीं

 रह  गया है  ।

 कौर  sare  स्थायी  प्रतिनिधि  area  के  वोट  का  स्पष्टीकरण  करते  हुए  बोल  रहे

 थे  ।  यह  प्रस्ताव  तेज़ी  से  बढ़ती  हुई  स्थिति
 का

 सामना  करने  की  दृष्ठि  से  न्यूनतम  नोटिस  पर  रखा  गया

 इससे  स्वाभाविक  तौर  पर  पराग्वे  एवं  स्पष्टीकरण  लेनें  का  समय  नहीं  मिला  ।  हमारे  स्थायी

 प्रतिनिधि  ने  इसी  संदंभ  में  ये  बातें  wet  थीं  कौर  इनमें  युद्ध  इसराईली  इसराईल के

 भ्रस्तित्व  का  अधिकार  ait  फिलस्तीनी  लोगों  के  भ्र धि कारों  से  संबंध  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  पर  सरकार  के

 की  पूरी  झलक  मौजूद  थी  ।

 एलजी वस  सम्मेलन  में  व्याख्या  की  गई  बड़ी  शक्तियों  की  संकल्पना

 647:  शी  इन्द्रजीत गीत
 नया  fade  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 भरी  भोगेन्द्र झा

 क्या  wastes  में  आयोजित  qe  निरपेक्ष  शिविर  सम्मेलन  में  लीबिया  के  श्री  गदाफी

 कौर  क्यूबा  के  श्री  कास्त्रो  नें  बड़ी  शक्तियों  की  संकल्पना  के  बारे
 में

 कुछ  f विशेष  व्याया की  थीं  :

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  शौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 fader  मंत्रालय  में
 राज्य  मरती  सुरेन्द्रपाल  :  से  हाल  में  श्रलजीयसें में

 गुटनिरपेक्ष  राष्ट्रों  के  राज्याध्यक्षों  एंव  शासनाध्यक्ष ों  का  जो  सम्मेलन  झ  था  उस  पूर्ण
 अधिवेशन

 में  गुटनिरपेक्ष  राष्ट्रों  के  राज्याध्यक्ष ों  एंव  शासनाध्यक्ष ों  ने  भाषण  दियें
 थे  जिसमें  ट्यूनिशिया  के

 राष्ट्रपति  लीबिया  के  राष्ट्रपति  श्री  गदाफी  कौर  क्यूबा  के  प्रधान  मंत्री  श्री  कास्त्रो  भी

 शामिल  हैं
 ।

 इस  सम्मेलन  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  नें  भी  भाषण  दियों
 ।

 सम्मेलन  के  सम्मुख  प्रस्तुत

 विषयों  पर  हमारे  विचार  प्रधान  मैत्री  के  वक्तव्य  में  दिए
 गए

 यह  सार्वजनिक  दस्तावेज
 है

 सदन  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।
 यह  हमारे  लिए  उचिंत  नहीं  होगा  कि  उस  पर

 राज्याध्यक्षों  शासनाध्यक्षों  प्रकट  किए  अलग-भ्रमण  विचारों  पर  टिप्प्णी  करें  |

 सम्मेलन  के  विचार  अपने  समग्र  रूप  में  दस्तावेजों  में  लिए  गए  कौर  ये  भी  सार्वजनिक

 दस्तावेज हैं  तथा  सदन  के  पुस्तकालय में  उपलब्ध  है  |
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 नन

 के  लिए  मशीन  cea  को  योजना

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 भी  पुरषोत्तम  काकोडकर

 करेगें कि  :

 ह

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  घड़ियों  के  आवश्यक पुर्जों  का  व्यापक  रुप से  उत्पादन

 शुरू  करने
 की

 योजना  बना  रहा है  ;

 क्या  यह  128  किस्म  के  अत्याधुनिक  एंव  स्वचालित  मशीनी  श्रौजारों  के  डिजाइन

 बनाता रहा  है  प्रौढ़  उनका  विकास  करता  सहा  हैं  ;

 यदि
 तो  इस  संबंध  में  विचाराधीन प्रस्तावों  कीं  मुख्य  बातें  क्यां  हैं

 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री दलबीर
 :  से  हिन्दुस्तान  मशीन

 टूल्स  आवश्यक  हिस्से  पुर्जों  श्र  व्याकुल  संयोजन  घड़ियों  के  समेकित  frat  के
 जरिये  घड़ियों

 का  उत्पादन बढ़ाने  की  योजना  के  एक  हिस्से के  रूप  में  घड़ियों  के  आवश्यक हिस्से  पुर्जों  का  बडी

 माता में  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  योजना  बना  रहा  है  ।  योजना  की  रूप  रखों  अभी  तेयार की

 जानी है  क्योंकि  उपकरण  तथा  डिजाइन  प्राप्त  करना  कौर  घड़ियों  का  लाना  ले  जाना  कभी  afer

 रुप  से  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।
 विज्ञान  तथाਂ  टेक्नोलॉजी  की  राष्ट्रीय  परिषद  नें  हिंदुस्तान  मशीन

 टूल्स  को  50  में
 से

 28
 मशीनों  के  लिए  जिनका  उन्होंने  पता  लगांया  डिजाइन  विकसित  करने

 का  काम  सौंपा  जिनके  लिए  डिजाइन  क्षमता  विकसित  की  जानीं  है  ।

 कोयले  के  वितरण  के  लिए  संगठन

 थ 649.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  कठ  लक प्पा
 :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें

 क्या  सरकार  कोयले  के  वितरण  के  लिए  संगठन  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 कौर

 क्या  कोयले  के  दुत  परिवहन  के  लिए  रेलवे
 को  और  वैगन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही की  जा  रही  है  ;  चमकौर  यदि  तो  क्या ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सुबोध

 :  नहीं  ।

 विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  को  कोयला  प्रेषण के  लिए  अधिकतम  वैगन  उपलब्धि के ि  बनिक  yn

 प्रयोजन  से
 रेलवे  कौर  कोयला  उत्पादक  एंजेंसियों  के  एक  संयुक्त  स्कंध  के  माध्यम  जिसे

 इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेष  रूप  से  गठित  किया  गया  निकट  समन्वय  स्थापित  किया  जा  रहीं

 6.0
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 अ  een  OnE Ce  Oe  Deo

 भारी  gar faratet  caren  लिए  पांचवी  योजना  में

 के  श्रावण का  प्रस्ताव

 650.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया

 श्री  पुरषोतम  काकोडकर  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बता  की  |

 करेंगें कि

 क्या  पांचवी  योजना  में  उनके  मंत्रालय  के  लिये  483  करोड़  रूपये  के  परिव्यय के

 प्रस्ताव  का  योजना  आयोग  ने  समर्थन  कर  दिया  है

 क्या  योजना  waft  में  मुख्य  कार्य  वर्तमान  योजनाओं
 को  पुरा  दूर

 संकटग्रस्त  कारखानों  को  पुनः  चालू  करना

 यदि  हां  ,  तो  प्रस्तावों  कीਂ  मुख्य  बातें  क्या
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  सिंह  पांचवी पंच  atta

 योजना  के  लिए  भारी  उद्योग  मंत्रालय द्वारा  प्रस्तावित  योजनाओं पर  प्रभी  भी  योजना  आयोग

 के  साथ  विचार  विमर्श  हो  रहा है  ।  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  पर  अन्तिम रूप  से  निर्णय  जाने

 के  पश्चात  ही  उनकी  स्वीकृति  कौर  श्रांवटन  क  शभ्रादेश  प्राप्त  हो  सकेंगें  फिर  भी  प्रस्तावों के

 सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  का  विस्तार  चल  रही  योजनायें  को  पुरा  संकट-ग्रस्त  एककों

 का  स्थापन  पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  की  झ्रावश्यकताशओं को  पूरा  करने  के  लिए  जहां  कहीं

 आवश्यक  अतिरिक्त  क्षमता  लाग  करना  शामिल  है  |

 लोहे  कौर  इस्पात  क  लिए  प्रौढ़  अधिक  LTRS शल्या | विक  ६  द | है

 651.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया

 श्री  पुरषोतम  काकोडकर  fi  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह॒  बताने  की

 कृपा  करेगें  कि

 क्या  उनका  मंत्रालय  लोहे  इस्पात  के  उत्पादों  के  लिये  ae  स्टाकया्ड  स्थापित

 करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहा  है  ;  ak

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  श्र  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध
 :

 कौर  यह  एक

 वाणिज्यिक  मामला  है  जिस  पर  उत्पादकों  द्वारा  समय-समय  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  स्टाकयाड

 के  मामले  में  उत्पादक  देश  में  इस्पात की  कल  उपलब्धि  तथा  स्टाकंयार्डीं  की  मार्फत  पर्याप्त

 कुल  विक्रय॑  राशि  जैसी  बातों  को  ध्यान  म  रखती  है  ।

 52



 24  1895  )  लिखित  उत्तर

 भारत  अमरीकी  सम्बन्ध

 652.  श्री  पी०  बेंकटासुब्बया

 श्री  एम  ०  सी०
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 भारत
 wie  अमरीका  के  संबंधों को  सुधारने  के  लिए  आगे  क्या  प्रयत्न  fet  ग

 ह्  रार

 उसके  क्या
 परिणाम  निकल े?

 विदेश  सांख्य  में  राज्य  मंत्री  सुरपाल  :
 किस  er  य

 भारत  कौर  qatar की

 सरकार  विभिनन  स्तरों  पर  विपक्षीय  सीधा  पर  बातचीत  करन बातचीत  करने रने
 के  लिए  निरंतर संपर्क  बनाए  हुए

 a  |

 दोनों  पक्ष  जब  एक-दूसरे के  दृष्टिकोण को  अच्छी  तरह  समझ  गए  हैं  ।

 wap  mace
 तरो बों  हब  ह  mg  पर  वित्त मंत्री  के  सामान  की  तलाशी

 653.  श्री  सो०  कठ  जाफर  शरीफ  >

 te
 क्या  विदेश  मंत्री  यह ह  बताने  कृपा  करेगें श्री  पी०  ए  STEHT

 कि

 क्या  भारत  जाते  समय  नैरोबी  हवाई  पर  वित्त  मंत्री
 के  सामान  की

 ~
 ली  गई  थी  ॥

 यदि  इस  मामलें से  सम्बन्धित  तथ्य  क्या  हैं  ;  कौर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कोई  विरोध  पत्र
 भजा

 है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेख पाल

 द्वार  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण  एंव  विकास  aa  की

 बैठकों  में  भाग  लेने  के  बाद  वित्त  मंत्री  जब  1  अक्तूबर  197  3  को  भारत  लौटने  के  लिए

 we पर  विशिष्ट  व्यक्तियों
 के  विश्वास  कक्ष  में  प्रती  क्षा  कर  रहे  तो  उनके  साथ  उनके  हाथ  में  जो

 सामान था  उसकी  कस्टम  अधिकारियों द्वारा  तलाशी  ली  गई  थी  ।  चूंकि  यह  घटना  ऐसे  अवसरों

 बरते  जाने  वाली  शिष्टाचार  के  ate  विशेषाधिकारों के
 विरुद्ध  इसलिए  इसकी  तुरन्त  जाँच  की

 गई
 ae

 सरकार
 को

 सूचना  दी  गई  कि  कतिपय  भ्रान्तियों  कौर  सत्य  समाचारों  के  कारण
 ही  उनके

 हाथ  के  सामान  की  कस्टम  अधिकारियों  द्वारा  तलाशी  ली  गई  थी
 ।  कस्टम  के  एक  कनिष्ट  अधिकारी

 कीं  गलतफहमी के  उत्पन्न  असुविधा  के  लिए  के  संबंधित  अधिकारियों  ने  स्पष्ट

 क्षेमा  याचना  की
 ।

 कीनिया  सरकार  ने  भी  इस  खेद  जनक  घटना  erat  याचना

 जिससे  कि  एक  मित्र  देश  के  भाई  को  परेशानी  उठानी  पड़ी
 ।
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 संसद-सदस्यों  को  स्कूटरों  का  श्रांबटन

 654.  श्री  सी०  Fo  जाफर  शरीफ  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री-यह  कपा  करेंगे  कि

 नया  संसद  सदस्यों  को  स्कूटरों  के  ग्रांट  की  wats  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण

 क्या इस  नीति  का  किन्हीं  सदस्यों  ने  विरोध  किया  है  ate  यदि  हां
 ।  उस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 भारी
 उद्योग

 मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 दलबीर  :  )  जी  नहीं ।  कभी  फिलहाल नहीं

 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दमिश्क  पर  इजरायली  हवाई  हमले  के  कारण  मारे  गये  भारतीय  नागरिक

 655.  श्री  सो०  क०  जाफर  ।

 att  ज्योति मंथ  बस  f  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  हाल  के  युद्ध  में  दमिश्क  पर  इजरायली  हवाई  हमले  के  कारण कछ  भारतीय

 नागरिक मारे  गये  थे  ;

 यदि  तो  इस  घटना  से  संबंधित  तथ्य  क्या  हैं  तथा  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 कौर

 मृत  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  कया  मुझावजा  राहत  दी  गई
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  )  al |

 ate
 एक  भारतीय  परामर्शदात्री  फर्म  के  एक  सदस्य  के  घर  पर  दिनांक  9  अक् तब रह

 1973
 के

 सुबह  महिलाओं  की  मासिक  बैठकਂ  में  भाग  लने  के  लिए  14  महिलाएं

 ait
 8

 बच्चे  एकत्रित  हुए  थे
 ।

 उसी  दिन  दोपहर  को  12
 बजकर  10  मिनट पर

 समय
 )

 दमिश्क  पर  इजराली  वायु  सेना  द्वारा
 की

 गई  अकस्मात  बमबारी  के  फलस्वरूप  कुछ  म्रसैनिक  क्षेत्रों

 को  नुकसान  पहुंचा  जिनमें  यह  मकान  भी
 था

 जहां  ये  भारतीय  महिलाएं  कौर  बच्चे  एकत्रित  थे  ।  इस

 हमले  में
 3

 भारतीय  महिलाएं  झर  एक  बच्चा  मारा  गया  ।  9  भारतीय  महिलाएं  कौर  5  बच्चे

 घायल  हुए  ।

 भारत  का  दमिश्क  ने  तत्काल  ही  घायल  लोगों  के  wes  चिकित्सा  एवं

 में
 मरती  कराने

 का
 प्रबन्ध

 किया  ।  केवल  एक  महिला
 .

 कुछ  दिन  खाद
 ले  जाया जा  सभी  घायलों को  12  अक्तूबर के  दिन  दमिश्क  से  निकाल कर  बेरुत  लाया

 गस

 कौर
 उन्हें  हस्पताल  कालिख  किया  गया  या  उनकी  चिकित्सा  की  गई  यह  प्रबन्ध  भारत

 के
 बेरूत  ने  किया  था  ।

 Bd
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 —  कलाल  ee  om  नन  «बणा  लायन

 10  अक्तूबर  1973  को  विदेश  मंत्रालय  के  एक  सरकारी  प्रवक्ता  ने  पक  प्रश्न
 के

 उत्तर  में

 कहा था  :

 स्थानों  पर  इस  तरह  का  विवेक  शून्य  हवाई  हमला  बहुत  निर्दलीय  है  ।  में

 मानता  के  प्रति  सम्मान  का  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यवहार  के  सभी  नियमों  का  हनन

 हुआ है  ।

 विदेश  में  सेवा  रत  भारत  मल  के  भ्र धि कारियों  की  क्षतिग्रस्त  के  प्रश्न  पर  हर  मामले  की

 स्थिति  क  भ्रनसार  विचार  किया  जाता  है  ।  ower  भारतीय  रोटियों  के  मामले  में  यह  प्रश्न  वस्तु

 नही ं।

 Repatriation  of  Pakistani  P.  0.  Ws.  From  India

 656.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state

 (a)  the  arrangemets  made  by  Government  to  repatriate  Pakistani  Prisoners-

 of-War  from  India  and

 (b)  the  names  of  the  countries  from  whom  assistance  has  been  obtained

 in  repatriating  the  said  Prisoners-of-War  ?

 ‘The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan
 Ram) :  (a)  The  Pakistani  prisoners-

 of-war  from  India  are  being  repatriated  by  trains  to  Pakistan  through  Wagha
 land  border  checkpost.

 (b)  No  assistance  is  being  solicited  from  any  country  for  repatriation  of

 these

 कार  बनाने  के  लिये  मारुति  एण्ड  को  दिया  रया  को  अवधि  बढ़ाया  जाना

 658.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 स्वदेशी  तंथा  बिना  किसी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  किये  कम  कीमत  छोटी  कार

 बनाने  के  लिए  मारुति  एण्ड  हरियाणी  को  किस  तिथि  को  श्राशयपत्र  दिया  गया  था  ;-

 तब  से  इस  कंपनी  को  दिये  गये  areca  की  वैद्य ता  wafer  को  कितनी  बार  '  बढ़ाया
 ब्

 गया NN  }

 क्या  श्राशयपत्र  की  वैद्य ता  में  कई  बार  वृद्धि  किये  जाने  के  बाद  भीं  यह  कंपनी

 सही  मालड  नहीं  बना  सकी  है  ;  कौर

 क्या  इस  कंपनी  मे  ow  बार  भर  अवधि  बढ़ाये  जाने  को  प्रार्थनापत्र  दिया  है  क्योंकि

 स्वदेशी  साधनों  से  तैयार  किये  गये  इसके  इंजन  का  डिजाइन  आशानुकूल  नहीं
 और

 यदि  तो

 इस  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 री  उद्योग  मंत्रालय सें  उपमंत्री  दलबीर fag  )  :-  .30-9-1 9 7.3:1
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 नहीं  ।  फर्मे  द्वारा  wa  रूप  का  विकास  किया  जा  रहा  गाड़ी  अरसलान  mae

 विकास  प्रतिष्ठान  के  परीक्षण  के  लिए  श्राद्य  रूप  प्रस्तुत  करने  से  पहले  फर्म  द्वारा  इनका  व्यापक

 परीक्षण किया  जाना  है  ।

 इस्पात  के  कोटे  का  दुरुपयोग  करने  वाली  फर्में

 659.  श्री  ज्यीतिमंय बसु  :  कया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसी  फर्मों  के  राज्यवार  नाम
 ae

 विवरण  कया  है  जिनके  विरुद्ध  इस्पात के  कोटे  का

 दुरुपयोग  करने  का  आरोप  लगाया  गया  है

 प्रत्येक  फर्म  के  विरुद्ध  क्या  क्या  विशिष्ट  प्रारूप  लगाये  गये  हैं  ;

 सम्बद्ध  फर्मों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही
 की  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  तो  उसका

 कया है  ;
 कौर

 क्या  इनमें  से  किसी  फर्म  को  काली-सूची  में
 गया  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या

 ्

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  सुबोध  :
 (=\ 39
 स  त्  पूरी  जानकारी

 प्राप्त  की  जा  रही  है  भ्र ौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  कोयला  और  तांबा  खनन  उद्योग  के  विकास  के  लिये  ब्रिटिश  तकनीकी  सहा  यता

 660.  श्री  एम ०  एस०  संजीवी  राव
 :

 कया  इस्पात  खान  मंत्री  यह यह  बताने  की  पा  द

 कि ः

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  कोयला  तांबा  खनन  उद्योग  के

 पुरःस्थापित  ate  विकास  के  लिये  ब्रिटिश  अधिकारियों  से  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  करने  का

 श्रनरोध  करने  ?  और

 bat
 यदि  at,  तो  किस  प्रकार  की  सहायता  का  भ्रनुरोध  किया  गया  है  इस  मामल  में

 कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 इस्पात  कौर
 खान  मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  सुबोध  हंसना )  a1  तांबा  खनन

 उद्योग  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्रस्तावित  नहीं  किया  गया  है  |

 कोयला  खनन  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  खान  विभाग  के  सचिव
 के

 नेतृत्व  में  एक  दल  के  साथ

 भ्रक्‍्तबर, ध
 1973  में  इंगलैंड में

 प्रारंभिक  बातचीत  हुई  थी  जिसमें  हमारे  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण
 खनन  यंत्रों  की  पूर्ति  शादी  के  लिए  प्रितिश  सहायता  प्राप्त  करने  सम्भाव॑नाश्रों  पर  विचार  किया

 गया  |
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 खनन  उपकरणों  Bl  रूस  से  सरोद

 661.  श्री  एस०  एम०  संजोयी  राव

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री  J

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  खनन  सम्बन्धी  उपकरणों  जिनमें  प्रस्तावक  भी  शामिल  रूस

 से  खरीदने का  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 यदि  तो  प्रस्ताव
 की

 मुख्य  बातें  क्या  हूं
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना  )
 हां

 ।

 कोयला  खान  प्राधिकरण की  खुली  ढुलाई  खानों के  लिए  कुछ  उपकरणों
 जैसे  ड्रैग लाइनों

 feat  इत्यादि  को  भारत-रूस  व्यापार  योजना  के  अंतर्गत  प्रायश्चित  करने  का  प्रस्ताव  किया

 गया  है  ।  इसी  भारत  ऐलूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  भारत  कौर  सोवियत  सरकार  के  बीच

 हुए  ऋण-समझौने  के  अधीन  कोरवा  प्रभावक  अर  गढ़ाई  संयंत्र
 के  लिए  कुछ  उपस्कर  ौर  सामग्री

 की  पूति  के  लिए  सोवियत  रूस  के  साथ  एक  करार  किया  है  ।

 वर्मा  में  मिजो  विद्रोहियों  का  अड्डा  होने  का  समाचार

 662.  श्री  नवल  किशोर  वर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  की  ध्यान  6  प्रस्तुत  1973 के  टाइम्स  में  मिजो  रीचेल

 बेस  इन  वर्माਂ  शीर्षक  के  प्रशांत  प्रकाशित  समाचार  की  हर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  वर्मा  सरकार  से  वहां  से  विद्रोहियों  का  अड्डा  समाप्त  करने  का  अपराध  किया  गया

 यदि  तो  इस  बारें  में  वर्मा  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 बिदेश मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  सिह  जी  ar

 are  समुचित  कारवाई  करने  के  लिए  सरकार  इस  मामले  पर  गंभीरता  de

 विचार  कर  रही है  ।

 दुर्गापर  इस्पात  कारखाने  में  इस्पात  के  उत्पाद  में  कमी

 663.  श्री  नवल  किशोर  वर्मा  :  क्या  इस्पात  अर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  जिस में  चालू
 वर्ष

 के  प्रथम  तिमाही के  आरम्भ  में  कछ

 सूधार  दिखाई  दिया  इस्पात
 का

 उत्पादन  कम  हो  गया  है

 (  )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  स्थिति  का  सुधार  करने  क॑  लिए  क्या  कार्यवाही  जा  रही  है
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध
 सें  )  श्र

 सितम्बर  1973  में  मन  गी  के  कास्ट  हाउस  के  कर्मचारियों  दारा  +  4  दिस  की  गर-कासनी
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 ee  nn  rer  etn  te

 हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  gage  इस्पात  कारवाने  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।

 भट्टी  की  हड़ताल  का  असर  लगभग  तीन  या  चार  सप्ताह  तक  रहा  ।  जब  उत्पादन  सामान्य  हो  गया  है  ।

 बिजली  की  श्रपर्थाप्त  सप्लाई  के  कारण  भी  कारखानें  के  उत्पादन  पर  बरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 सभी  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  इस्पात  कारखानों  की  श्रावश्यकताश्रों  को  प्राथमिकता  देने  को  कहा

 गया  >  ।

 चीत  को  प्रक्षेपास्त्र  की  मार  करने  की  दूरो

 664.  श्री  नवल  किशोर  वर्मा
 कि

 श्री  डी०  डी०  देशाई  ||
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 1973 के  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित
 क्या  सरकार

 का  ध्यान  7  सितम्बर

 समाचार  की  दौर  दिलाया  गया  हैं  कि  अ्रधिकांश  एशिया  चीन  के  प्रक्षेपास्त्र  की  मार  के  भीतर

 यदि  हां  ता  भारत-चीन  से  युद्ध  होने  अथवा  अन्य  खतरा  होने  पर  अपनी  रक्षा  करने में

 कसे  समर्थ  होगा
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  जी  शासन

 )  चीन  के  अ्रण-अ्रस्त्रों  की  क्षमता  का  हमारे  सरक्षा-प्रबन्धों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का

 सरकार  लगातार  जायजा  लेती  रहती  है  ।  सरकार  का  विश्वास  है  कि  परम्परागत  हथियारों  क  अधार

 पर  न्य उपयकक्‍्त-सेंनिक  तैयारियों  से  हमारी  सितारों  सुरक्षा  ear  प्रकार  हो  सकती

 मोमेंट  उद्योग  में  मजूरों  की  न्यूनतम  मजदूरी

 65.  श्री  रोनेन  सेन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  सीमेन्ट  उद्योग  के  कामिक

 wal  के  प्रतिनिधियों
 ने  उनके  साथ  बातचीत  की  थी  ;  कौर

 यदिहां  तो  निष्पादित  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द वर्मा  |  सीमेंट  उद्योग  में

 नियोजिकों च्ज प्रार  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  ने  मजरियों  के  प्रश्नों  पर  समझौता  कराने  के  लिए  मध्यस्थता

 करने  का  पावर  रूप  से  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  से  निवेदन  किया  था  भर  उन्होंने  उनका  निर्णय  मानना

 स्वीकार  किया  था  ।  श्रम  मंत्री जी  ने  15-10-73 को  अपना  पंचाट  जिसकी  एक

 प्रति  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल
 ०  टी०  570 1/7  3)

 बंगलादेश  मं  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  क  लिये  ससम्भाव्यता  अध्ययन

 666.  '  श्री  रानी  सेन  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  बंगला  देश  में  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  उस  देश  में  सम्भाव्यता

 मध्य  करत
 का  सरकार  का  विचार

 है  ;  और

 यहां  ,  तो
 प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?



 24  1895  लिखित  उत्तर

 इस्पात  अर  खान  में  उपमंत्री  सुबोध  :
 ate

 बंगलादेश

 प्राधिकारियों  के  wade  पर  मेटलर्जीकल  शौर  इंजीनियरिंग  कन्सलटेन्टस  लिमिटेड

 ने
 बंगलादेश  में  आयातित  लौह  खनिज  कौर  स्थानीय  उपलब्ध  प्राकृतिक गैस  पर  झ्राधारित  500,000

 टन  वार्षिक  क्षमता  के  स्पंज  के  एक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  एक  शक्यता
 प्रतिवेदन

 तयार  करना  स्वीकार कर  लिया  है  ।

 अंतराष्ट्रीय  विकास  नीति  पर  चर्चा  करने  के  लिए  महासभा  का  विशेष  अधिवेशन  चलाने  के  लिये

 श्रल्जीयेंस  सम्मान  की  सांग

 667.  श्री  रोनेन  सेन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कढ़ी  Mega  सानता

 प  ice
 विकास  नीति  में

 भविष्य
 पर

 चर्चा
 करने  के

 लिये  महासभा  का  विशेष  अधिवेशन  बुलाने  की  मांग  की  है  आर

 लि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ? यदि  हां

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल

 =  द
 fate  देशों  के  राज्याध्यक्षों  /  सरकार  प्रभु  खान  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  को  ग्रा मं त्रित

 किया  कि  वह  ऊंचे  राजनीतिक  स्तर  पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा का  एक  विशेष  सत्र  1975 में

 बड़ी  समीक्षा  पूरी  होने  से  काफी  पहले  बुलाएं  जो  कि  विकास  की  समस्या  पर  ही  विचार  करने  के  लिए

 जिसमें  संरचनाओं को  पन  प्राणवान  बनाना  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  कौशल  के  उद्देश्यों  कौर

 लक्ष्यों  की  पूति  करना  शामिल  हो

 0.0  उस  दिशा  में  उन्होंने  सम्मेलन  के  अध्यक्ष  को  निदेश  किया  कि

 वह  इस
 निर्णय  की  सूचना  दे  दौर  इस  पर  भी  जोर  दिया  कि  77

 देशों  के
 गुट

 की
 एक  मंत्री  स्तर

 की  बैठक  उस  समीक्षा  से  पूर्व  आयोजित  की  जाए
 ।

 इस्पात  संयंत्रों  श्रप्रयबत  क्षमता

 ~
 668.  रानी  सेन

 ं
 क्या  इस्पात  कौर  ख़ान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 श्री  डी०  | च  पंडा  }

 क्या  अधिकांश  विद्यमान  इस्पात  परियोजनाओं  म  उत्पादन  क्षमता  से  बहुत  कम  रहा

 है  ;

 जोर  इस्पात
 यदि  तो  राउरकेला क  द  द  ग्राम भलाई  इस्पात  NUMA  को  संयववा  रास्ता  कितनी

 है  ;  ar

 (7)  संयंत्र वार  कितनी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  प्रयोग  किया  गया  हैऔर  कितनी  क्षमता  उपकरण

 रही

 Ag
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 लए

 इस्पात  site  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध
 :  हां ।

 wiz  निम्नलिखित  तालिका में
 दुर्गापुर

 तथा
 राउरकेला  इस्पात  कारखानों

 का  इस्पात पिण्ड  तथा  विक्रेय  इस्पात  की  निर्धारित वारिक  सात  माह  की  श्रनपातिक

 अप्रैल-प्रस्तर  1973  के  दौरान  वास्तविक  प्रयुक्त  क्षमता  का  प्रतिशत  तथा  श्रप्रयक्त

 क्षमता  का  प्रतिशत  दिया  गया है
 :--

 इस्पात  पिण्ड  टन  )
 ene

 कारखाना  विषय  प  महीनों  अपील--अरक्त
 ख़बर  अप्रैल-भ्रक्तूबर  अक्तूबर

 निर्धारित  क्षमता  श्रनपातिक
 1973  को

 में  प्रयुक्त  1973 में

 क्षमता  लना  क्षमता  अप्रयुक्त ्

 उत्पादन  का  प्रतिशत  क्षमता  का

 सतीश

 न्  rt  ee  ne  ee  ph  nn  tym

 शिलाई  2500  1458.33
 +
 L124 1  ay  f  77  47  22.53

 दुर्गापर  1600  933.33  475  bef  50.99  49.01

 राउरकेला
 S00

 1050.  00:  O49,  (]  59.33
 40.0
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 लक  आक

 उगाण्डा  से  निष्कासित  faq  गये  भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों  की  संख्या

 669  श्री  एस०  एन०  मिश्र
 कि  पिछले

 श्री  मुख्तियार  faa  मलिक  क्या  विदेश  मंत्री  ae  बताने  की  किया

 वर्षों  के  दौरान  उगाण्डा  से  भारतीय  मल  के  क्रितने  व्यक्तियों  को  निष्कासित  किया  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  सिह  उगांडा  सरकार  ने  चंकी  सरकारी  तौर

 पर  कोई  झांकने  प्रकाशित  नहीं  किए  हैं  गर्त  उगांडा  से  निकालें  गए  भारत  मल  के  एशियाइयों  की

 सही
 सही  संख्या  प्रस्तुत  नहीं  की

 जा
 सकती  परंतु

 विभिन्‍न  सूत्नों  से  एकत्र  सूचना  के  राडार  पर

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  निकाले  गए  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  41,400  के  करीब है  ।  इस  संख्या

 में  एशिया मूल  क  वे  6,450  व्यक्ति शामिल  नहीं  है  जो  पहले  से  ही  उगांडा  से  बाहर  थे  frag

 निष्कासन-ग्रादशों  के  अ्रंतर्गत  थे  ।

 सरकारो  और  गेर-सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  का  विस्तार

 670.  श्री  एस०  एन ०  मिश्र
 :  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या देश क  सरकारी  ग्रोवर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  का  विस्तार  करने  के

 प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  विचाराधीन प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या हैं  ;  अर

 इसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  क्षमता  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना
 है  ?

 यात  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  से  शिलाई .  इस्पात
 धगरखाने की स्थापित की  स्थापित  क्षमता  को  25  लाख  टन  पिण्ड  से  40  लाख टन  fe  )a z= 7  (7)  बोकारों  इस्पात

 60
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 eee

 कारखानें की  क्षमता  को  47  .  5  लाख  टन  पिण्ड  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  टाटा

 ग्राइनर  एण्ड  स्टील  कंपनी  की  क्षमता को  20  लाख  पिण्ड  से  बढ़ाकर  45  टन  पिण्ड  करने के  प्रस्ताव

 भी  विचाराधीन  हूँ  ।

 }
 उपाय  क्त  प्रस्तावों से  लगभग  37.  5

 लाख  टन  पिण्ड  की  रिक्त  क्षमता  हो  जायेगी  है

 डी०  alo  एम०  केमिकल्स  दिल्‍ली
 के  कर्मचा  द्वारा  हड़ताल

 671.  श्री  एस०  एन०  मिश्र
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  डी०  सी०  एम०  केमिकल्स  जो  दिल्‍ली  कलौथ  लिमिटेड  दिल्‍ली  का

 एक  उपक्रम
 के  कर्मचारियों ने  हाल  ही  में  लगभग

 30
 दिन  हड़ताल की  थी  ;.

 उक्त  कारखाने  के  कर्मचारियों  की  क्या  मांगें  थीं  क्या  प्रबन्धकों  ने  उनकी

 पर  बिचार किया  था  ;

 इस  हड़ताल  को
 समाप्त  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कांयं वाही  की  गई  हैं

 ?

 श्न्प  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  :
 |  और  दिल्ली  प्रशासन

 द्रास  उपलब्ध  करायी  गयी  सुचना  के  डी०  सी ०  एम०  केमिकल  के  wa  मांगों

 के  समर्थन में
 12

 से
 23  1973

 तक  हड़ताल पर  थे  ।  में  रखा  गया

 देखिए  ।  संख्या  एल०  ato  5702/73  )

 विचार-विसर्प  के  द्वारा  उचित  समझौते  को  अभिप्रेरित  करने  के  लिए  सभीं  प्रयास  सफल

 हो  जाने  23  1973  को  दिल्‍ली  पास  ने  भारत  सुरक्षा  नियमों  के  अधीन  डी०

 सी०  एम०  केमिकल  वर्क्स  के  नियोजन  की  अनिवार्य  सेवा  के  रूप  में  घोषित  fear  जिसका

 भ्रनुगमन  करते  हुए  श्रमिकों  ने  काम  फिर  से  संभाल  लिया  ate  24  wae  1973  से  इस

 एकक  के  कार्य  करने  की  सूचना  दी  गई  है  ।

 विदेश  मंत्री  की  विदेश  यात्राएं

 672.  श्री  मुख्तियार fag  मलिक
 :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कभी  हाल  में  उन्होंने  किन-किन  देशों  की  यात्रा  की

 प्रत्येक  यात्रा  का  उद्देश्य  क्या  था  ;

 प्रत्येक  यात्रा  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल
 :  इस  वर्ष  सितम्बर

 तथा  अक्टूबर में  विदेश  मंत्री  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा  अफगानिस्तान की

 युवा की  ।

 कौर
 कनाडा  में

 2
 से  10 अगस्त तक  हुई  राष्ट्रमंडल देशों  के

 अध्यक्षों  की  बैठक  में  विदेश  मंत्री  ने  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  का  नेतृत्व  किया  ।  इस  बैठक  में  विदेश

 मंत्री को  शांसनाध्यक्षों  तथा  राष्ट्रमंडल के
 वरिष्ठ  प्रतिनिधियों  के  साथ  हित-चिता  के

 विभिन्न  विषयों  पर  विचार-विमर्श करने  का  मिला  ।

 61.0



 Written  Answers  November  15,  1973

 fede  adh  से  अल्जीयर्स  को  सता  गट  निरपेक्ष  देशों  के  अध्यक्षों  के  सम्मेलन  के  सिलसिले  में

 कीथीजों2से  10  सितम्बर  तक  चला  था  इस  सम्मेलन  की  उपलब्धियों  के  जो  कि

 श्रार्थिक  एवं  राजनीतिक  घोषणाओं  में  प्रकाशित  की  जा  चुकी है  ;  इस  यात्रा  से  उन्हें  weld  में

 उपस्थित  गट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  ०७, ७.  के  साथ  प्रकार  के  द्विपक्षीय  एवं  भ्रन्तर्राष्टीय  मसलों

 पर  विचार  विमर्श  करने  का  मौका  भी  मिला  ।

 ah  में  विदेश  मंत्री  ने  संयुक्त  राष्ट्र महासभा की  बठक  में  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल का

 नेतृत्व  किया  ।  इस  श्रवसर  का  लाभ  उठाकर  विदेश  मंत्री  कुछ  समय  के  लिए  वाशिंगटन भी  गए  तथा

 उन्होंने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  विदेश  मंत्री  डा०  हेनरी  किसिंजर  के  साथ  बातचीत  में  पारस्परिक

 हित के  मामलों  पर  तथा  भारत  एंवं  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  सम्बन्धों कों  और  अधिक  सामान्य

 बनाने  ot  विचार-विमर्श किया  |

 विदेश  मंत्री  27  झ्रक्टूबर से  1  नवम्बर  तक  काबुल  की  सदभावना  यात्रा  पर  गए  थे  जहां  उन्होंने

 अफगान  सरकार  के  के  साथ  पारस्परिक  हित  के  विषयों  पर  विचार-विमर्श  खासतौर

 पर  तकनीकी  तथा  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  में  निकटतर  संबंधों  के  संदर्भ में  ।

 पर  पुतंगाल  का  कथित  दाना

 673.
 श्री

 मुख्तियार
 fag  मलिक  =  बया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करके  कि  :

 भी  बीरेन्द्र  सिह  राब  J

 क्या  सरकार  ध्यान
 28  1973

 को  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  समाचार

 की  झ्र  दिलाया  गेया  है  कि  पर्तंगील  कभी  भी  गोशा  की  झपना  क्षेत्र  होने  का  दावा  कर  रहा  है  ौर

 उस  क्षेत्र  कें  दो  प्रतिनिधियों  verre  संसद  में  शामिल  किया  गया  है  ;  ak

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  faz)  जी

 सरकार  इन  समाचारों  को  कोई  महत्व  नहीं  देती  ।  गोवा  के  साथ  अपने  सम्बन्ध  जतलाने

 के  लिए  जो  वास्तव  में  हैं  ही  पुर्तगाल जो  कछ  भी  करता  उससे  स्थिति  की  वास्तविकता पर

 कोई  प्रकार  नहीं  पड़ता  |

 लन्दन  wie  वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  सप्लाई  मिशन  में  सहायक  नियुक्त  करने  क  लिए

 674.  शी  मुहम्मद  शरीफ  |

 श्री  रामजी  रास
 +  क्या  पूति  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि  :

 कया  पूर्ति  विभाग  ak  विदेश  मंत्रालय  के  बीच  1968  में  ऐसी  कोई  सहमति  हुई  थी

 कि  लन्दन  oe  वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  सप्लाई  किशन  में  केवल  उन्ही  सहायकों  को  नियुक्त  किया

 जायेगा  जिन्हें  पांच  वर्ष  का  खरीद  का  अनुभव  होगा

 क्या  पूर्ति  विभाग  नें  विदेश  मंत्रालय  से  किये  गये  समझौते  का  उल्लंघन  कर  18.  भ्रमित

 1973
 से  पांच  वर्ष  के  आवश्यक  खरीद  प्रनभा भ््ने  को  घटाकर  तीन  वर्ष का  कर  दिया  है  ;  कौर

 62
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 क्या  उपर्युक्त  भाग  में  उल्लिखित  समझौते  के  उल्लंघन  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 25  कौर  27  1973 को  हुए  इंटरव्यू  के  आधार  बनाये  गये  सहायकों  के
 को

 war  घोषित  कर  दिया  जायेगा  कौर  उचित  पैनल  बनाने  के  लिये  केवल  उन्हीं  सहायकों  को  इंटरव्यू
 के

 लिये  बुलाया  जायेगा  जिन्हें  कम  से  क्रम  पांच  वर्ष  का  अनुभव  होगा
 ?

 पूति  तथा  पुनर्वास मंत्री  प्यार  कज  :  1960 में  यह  सहमति  हुई

 थी  कि  तकनीकी  जिसमें  सहायकों  के  पद  भी  शामिल  गैर  भारत  विदेश  सेवा  के  कर्मचारियों

 में  से  भरे  जायेंगे  जिनका  चयन  पूर्ति  विभाग  द्वारा  किया  किन्तु  गैर  तकनीकी
 पद

 भारत  विदेश

 सेवा  के  कर्मचारियों  में  से  भरे  जायेगें  जिनका  चयन  विदेश  मंत्रालय  द्वारा  किया  जायेगा
 ।  इस

 विभाग  द्वारा  1968  में  इसी  बात  पर  जोर  दिया  गया  था  ।

 केवल  सरकारी  हित  को  विचार  में  रखते  1973  में  सहायकों के  मामले  में

 पूर्ति  विभाग  द्वारा  पांच  वर्ष  के  न्यूनतम  खरीद  अनुभव  को  घटाकर  तीन  द  का  कर  दिया  कौर

 इसलिए
 इस  प्रशन  के  भाग  में  उल्लिखित  सहमति  के  उल्लंघन  को  प्रश्न

 उत्पन्न
 नहीं  होता ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  । थ

 इस्पात को  नई  कीमतें

 675.  श्री  मुहम्मद  शरीफ

 थीं  निशिनाथ  शुनशुनबाला
 क ी  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्रालय  घोषित की  गई  दुहरी  मूल्य-निर्धारण नीति  के-श्रतुसार

 1973
 के

 दौरान
 सरकार  की  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  नये  इस्पात  मूल्यों  की  घोषणा

 कर  दी  गई  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  घोषित  की  गई  नई  कीमतों  की  मुख्य  बातों  कां  ब्यौरा  कया  है
 ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  संयुक्त  संयंत्र  समिति  ara

 इस्पात के  संशोधित  मूल्यों  की  घोषणा  कर
 1973

 में  की  गई
 थी  ।

 (1)  नये  संरचनात्मक ों  तथा  रेलवे  सामग्री  की  तीन  मुख्य  श्रेणियों  जिनका

 उपयोंग मुख्य  रुप  से  राज्य  तथा
 केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  तथा  मूल

 उद्योगों  दवारा  किया  जाता  के  मूल्यों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।

 (2)  अन्य  किस्मों  के  इस्पात  के  मूल्यों  में  भिन्न-भिन्न  दरों  से  वृद्धि  की  गई  है  ।

 (3)  ये  मूल्य  14 /
 15  अ्रक्तूबर  1973  की  भ्र धरा त्रि  से  लागू  किये  गये  हैं

 ।

 (4)  इंजीनियरी  के  माल  के  निर्यातकों  के  हितों  की  रक्षा  की  गई

 सरकारी  नियंत्रण  में  कौर  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  प्रधान  कोयला  खानें

 676.  श्री  मुहम्मद  शरीफ

 J
 +  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 देश

 में  सरकारी  निमंत्रण  में  और  गैर-सरकारी
 कष्

 में
 कितनी  कोयला  ि. शन ह  ;
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 लि

 en  सरकार  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  शल्य  कोयला  खानों  को  अपने  भ्र घि कार
 से

 aa  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ;  ae

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  बया  हैं
 ?

 इस्पात  खान
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 सुबोध
 :  सरकार

 के
 नियंत्रण  में

 कुल  995  कोयला खानें  हैं  इसके  भ्रतिरिकत  गैर  सरकारी  इस्पात  संयंत्रों  अर्थात  टाटा  बाइरन  एण्ड

 स्टील  कम्पनी  भ्र  इंडियन  बाइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  की  दस  ग्रहीत  कोयला  खानें  हैं  ।

 site  गैर  सरकारी  इस्पात  संयत्रों  को  गृहीत  कोयला  खानों  को  छोडकर  शेष  सभी

 कोयला  खानों  को  सरकार  ने  पहले  ही  अपने  अ्रधिकार  में  ले  लिया  है  ।  अरत
 :

 अब  अन्य  कोयला  खानों
 रक च  ३

 को  सरकारी  अधिकार  में  लेने  का  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 विदेशों से  रद्दी  इस्पात  के  छोटे  टुकड़ों का  आयात

 677.  श्री  मुहम्मद  शरीफ .

 श्री  शरार ०  alo  स्वाधीन  कथन  ही
 :

 बया  इस्पात
 कौर

 खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  देशों  से  रद्दी  इस्पात  के  छोटे  का  आयात  करने  की  कोई

 योजना  बनाई है  ;  शर

 यदि  तो  किन-किन  देशों  से  कितनी  मात्रा  में  कौर  कितनी  कीमत  के  रही  इस्पात ों

 के
 छोटे  टुकड़ों  का  aaa  किया  जायेगा

 कौर  इस  सम्बन्ध में  ब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 इस्पात  प्रौर खान
 मंत्रालय  में  उपमंत्री

 सुबोध  ax  वर्तमान

 आयात नीति  के  अधीन  इस्पात  का  आयात  मैटल  स्क्रैप  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  माध्यम

 से  किया  जाता  है
 ।

 अ्रन्तर्राष्ट्रीय  मंडियों  में  रद दी  लोहे  की  उपलब्धि  की  स्थिति  बहुत  विकट  है
 .  शौर

 उसका  मूल्य  इतना  अधिक  है  कि  भारतीय  उपभोक्ताओं  को  पड़ता  नहीं  खाता  ।  फिर  भी  श्रायात की
 व्यवस्था  करने  की  सम्भावनाओं का  पता  लंगाया  जा  रहा  है  ।

 बंगालियों  कौर  पाकिस्तानियों
 को

 स्वदेश  भेजने  के  लिए  विमानों  कौर  यात्री  जहाजों

 व्यवस्था करने  को  पेशकश

 678.  श्री  हि ०  सालाना  :  )
 क्या  बिदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भी  डी०  बी०  चन्द

 दिल्‍ली  समझौते  के  अन्तर्गत  बंगालियों  पाकिस्तानियों :  at  स्वदेश  भेजने  के  कार्य में

 सहायता  देने  तथा  उसमें  तेजी  लाने  के  लिए  किन-किन
 देशों  ने  विमानों ate  जहाजों  की  व्यवस्था

 करने  हेतु  अपनी  सेवाएं  देने  की  पेशकश की  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 :

 संयुक्त  राष्ट्र  शरणार्थी  उच्चायोग  के

 श्रतुसार  निम्नलिखित  ठोस  प्रस्ताव  किए  गए  हैं
 :

 सोवियत  संघ  से  एक  जहाज  एक  वायुयान  ;  ्  जनवादी  गणतंत्र  और  यू०

 से  एक  नौ  र
 दो

 वायुयान
 ;

 ०७५ भी  लैशडेन्सी ,

 नि दर  लैण्डस  टर्की  ate  अमरीका  ने  नकद  अंशदान  दिया  है  जिससे

 य  राष्ट्र  nar  किराये  पर  ले  सके  ।
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 रही  लोहे  के  छोटे  टुकड़ों  का  विदेशों

 679.  श्री  बे कारिया :
 क्या  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  श्वरविंन्द  एम०  पटल
 :

 |

 कया  विदेशों  को  रही  लोहे  के  छोटे  tral  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  wk

 यदि  तो  वर्ष
 1970-71,  1971-72  1972-73

 के  दौरान  कितनी

 मात्ना  में  रही  लोहे  के  छोटे  टुकड़ों  का  निर्यात  कियां  गया
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  हंसना  )  ae  वर्तमान  निर्यात

 नीति के  भ्रनुसार  रद्दी  लोहे  को  तीन  श्रेणियों  में  बांटा  गया  है  भ्रर्थात  ऐसी  मदें  जिनके  निर्यात

 की  अनुमति है  (ii)  ऐसी  मर्दे  जिनके  निर्यात  की  अनुमति  मेटल  स्क्रैप
 es  कारपोरेशन लि०  की

 सिफारिशों पर  4 ६,  के  झ्राधार  पर  दी  जाती  (11)  ऐसी  मदें  जिनके

 निर्यात  की  अनुमित  नहीं  दी  जाती  ।  यह  नीति  बनाते  समय  इस  बात का  ध्यान रखा  जाता  है  कि  ऐसे

 स्क्रेप का  निर्यात  न  किया  जाय  जिसका  देश  में  इस्तेमाल  हो  सकता  है  ।  विद्युत  भट्टी  पर  श्रांधारित

 इस्पात  उद्योग  के  विकास  से  स्क्रैप  का  इस्तेमाल  उत्तरोत्तर  बढ़  रहा  है  |

 पिछले  तीन  वर्षों  में  निर्यात  किए  गए  रही  लोहे  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं

 टन

 1970-71  51,990

 1971-72  31,141

 1972-73  27,630

 पिछले  दो  वर्षों  कें  दौरान  भारत  से  रही  लोहे के  छोटे  टुकड़ें  मंगाने  वाले  देश

 681.  श्री  बे कारिया :

 श्री  प्ररविन्द  एम०  पंटेल  ,
 इस्पात

 और

 चान  मंत्री  यह  बताने  को

 कपा

 करेगे  कि

 pres
 दो

 व  दतर  नाता  वर  पक  गायों  सा

 किया गया  झ्र

 निर्यात  किये  गये  रही  लोहे  के  छोटे  टुकड़ों  की  मात्रा
 को

 वर्षवार  कौर  देश  वार  ब्योरा

 क्या  है

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Att  gata  हंसना  )  :
 (x

 a

 1971-72  1972-73

 श  ह  नन  य
 कलन

 31,141  टन  25,660 स्वत

 1,970  दन

 el  ee  a  ey  ee  re

 31,141  टन  27,630  टन

 ि  ल
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 श्रमजीवी  पत्रिका  रों  के  लिए  तीसरा  मजूरी  बोर्ड

 683.  श्री  बे कारिया  |
 ~

 r  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 श्री  सरजू  पाण्डेय

 :

 क्या  श्रम  जीवी  पत्रकारों  के  वेतन  प्रो  सेवा-शर्तों  के  संशोधन  के  प्रश्न  पर  विचार

 करने  के  लिए  सरकार  नें  तीसरा  सांविधिक  मजूरी  बोर्ड  गठित  किया

 उक्त  बो  के  निर्देश-पद  कौर  सदस्यों  के  नामों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 रिपोर्टें  के  कब  तक  प्रस्तुत  होने  की  संभावना  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  से  सरकार  ने  श्रमजीवी

 पत्रकार  की  शर्तें  )  ait  विविध  उपबन्ध  झ्र धि नियम  के  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  मजरियों

 में  संशोधन  करने  के  लिए  एक  मजूरी  बोर्ड  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 जट  उद्योग  में  महिला  श्रमिकों  की  संख्या  में  कमी  होना

 685.  श्री  समर  मुखर्जी
 :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  पिछले  20  वर्षों के  दौरान

 जूट  उद्योग  में  महिला  श्रमिकों  की  संख्या  में  काफी कमी  हुई  है  ;

 क्या  जूट  उद्योग  के  प्रबन्धक  महिला  कर्मचारियों  को  सरकारी  विधान  में  उपलब्ध

 सुविधाओं से  वंचित  कर  रहे  हैं  महिला  श्रमिकों  की  बड़े  पैमाने  पर  छंटनी  कर  रहे  हैं  ;

 इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  से  सुचना एकत्र  की  जा  रही

 है  शर यथा यथा  समय  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  श्र  स्थायी  श्रम  समिति  के  अधिवेशन

 686.
 श्री  समर  क्या  श्रम  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 कया  वर्ष  197  2  कौर  वर्ष  197  3  के  दौरान  सरकार  ने  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  कौर  स्थायी

 श्रम  समिति  के  प्रवेश  का  आयोजन  नहीं  किया

 इन  भ्रधिवेशनों को  आयोजित  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार का  ध्यान  इस  आलोचना  की  ae  दिलाया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  मजदूर

 संघ  परिषद  के  गठन  के  कारण  उक्त  झ्रधिवेशन  आयोजित  नहीं  किए  गए  थे  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 बाल  गोविन्द
 :

 जी  हां
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 सम्मेलन  में  नियोजकों  ate  श्व मिक ों  के  दलों  के  गठन  में  कतिपय
 परिवर्तनों

 को
 आवश्यक

 समझा  गया  था  कौर  उन्हें  तय  करवाना था

 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रात्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  विचार  से  इस्पात  कारखानों  की  क्षमता  के  उपयोग में  वृद्ध

 687.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी
 :

 क्या  इस्पात  प्रौर खात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उपमंत्री ने  1973  में  नई  दिल्ल  में  ग्राम  इण्डिया  स्टील  पलस

 सीएएन  के  पहले  वार्षिक  सम्मेलन  में  बोलते  हुए  कहा  था  कि  यदि  देश  में  पांच  मुख्य  इस्पात  संयंत्रों  की

 क्षमता के  उपयोग  में  10 प्रतिशत की  वृद्धि  की  जा  सके  तो  कुल  मिला  कर  देश  की  आवश्यकता

 आसानी  से  पुरी  हो  सकती

 यदि  तो  देश  में  इन  पांच  संयंत्रों  में  से  प्रत्येक  की  वास्तव  में  कितनी  क्षमता  का  उपयोग

 किया  जाता

 क्षमता
 के

 उपयोग
 में

 10  प्रतिशत  वृद्धि  प्राप्त  करने  में
 सरकार

 के  सामने  क्या  बाधाएँ

 ह  ;  ak

 क्या  अतिरिक्त  इस्पात  संयंत्र  लगाने  की  जिनके  उत्पादन  की  स्थिति  में  पहुंचने

 में  काफी
 समय

 लगता
 उपरोक्त  वृद्धि  करने  के  लिये  कोई  समुचित  नीति  निर्धारित  की  गई  है  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  रूपरेखा  कया  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना )  :  हां  ।  परन्तु  प्रस्तुत

 वक्तव्य  1973-74 में  साधारण  इस्पात  की  अनुमानित  मांग  के  संदर्भ  में  दिया  गया  था  |

 श्र  ह. ४  1972-73  में  पांच  मुख्य  इस्पात  कारखानों

 का  इस्पात  पिण्ड  का  वास्तविक  उत्पादन  61.  29
 लाख  टन  था

 ।  वर्ष

 1973-74  के  लिए  71.  28  लाख  टन  का  लक्ष्य  रखा  गया था  जो  1972-73 के  उत्पादन

 में  16%, से  अधिक  वृद्धि  श्र  कुल  क्षमता  के  80%,  उपयोग के  बराबर  है
 |

 खेद  है  कि

 श्रीबर  197  3  के  महीनों  में  इस  अवधि  के  लिये  निश्चित किये  गये  लक्ष्य  की  तुलना  में  वास्तविक

 उत्पादन कम  हुभ्आा है है
 ।  इस  aly

 में  कारखाना-वार  क्षमता  का  उपयोग  नीचे  दिया  गया है
 ——

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  77.  47%

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  50.  90%,

 राउ  अकेला  an  पात  कारखाना  59,  33%

 डिस्को  74.7%

 wat  44,  3%
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 इस  अवधि में  कमਂ  उत्पादन॑ होने  के  मुख्य  कारणों में  बिजली  की
 जिससे  राउरकेला

 कौर  दुर्गापुर  कारखाना  कौर  डिस्को  कौर  इसको
 के  उत्पादन में  कमी  कोयले  की  पर्याप्त  मात्रा

 में  उपलब्धि  न  जिसका  कारण  भी  बिजली  की  कमी  थी  ate  जिससे  .  राउरकेला

 fecal  कौर  इनको  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  ;  दुर्गापुर  में  मालिक-मजदूर  सम्बन्ध  अच्छे

 न  होना है  ।  1973  में  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  धान-भट्टी  विभाग
 के  कास्ट

 हाउस  सैक्शन  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  कारण  25  दिन  के  लिये  सारे  में  कामे  ठप्प

 रहा ।

 लगभग  free  2  वर्षों  में  संभी  इस्पात  कारखानों में  afr  उत्पादन  करने के  रास्ते  में

 बाधक  अड़चनों  कौर  त्रुटियों परं  काबू  पाने  के  लिए  कई  उपाय  किए  गये  इन  उपायों में  दूसरे

 उपायों  के  साथ-साथ  उत्पादन  सुविधोौश्रों  में  वर्तमान  संतुलन  को  ठीक  करने  तथाਂ  उपकेंरणीਂ  की

 बेहतर  उपलब्धि  सुनिश्चित करने  के  लिए  भ्रनुपूरक  सुविचारों  तथा  नवीकरण  बड़ी  मंरम्मंत्तों

 के  कार्यक्रमों  के  लिए  व्यवस्था  करना  शामिल  है  ।  जहां  तक  बिजली की  कमी  का सम्बन्ध सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  कौर  दामोदर  घाटी  fata  के  प्राधिकारियों  से  इस्पात  कारखानों  कोयला  खानों

 कौर  कोयला  शोधनशालाश्रों को  उच्चतम  प्राथमिकता  के  भ्राता  पर  बिजली  की  सप्लाई  सुनिश्चित

 करने के  लिए  विशेष  रूप  से  कहा  गया  है  |

 इस्पात  की  मांग  बढ़  रही  है  भ्रौर  भ्रामक  वर्षों  में  बढ़ी  हुई  मांग  केवल  Adsia  क्षमता

 से  ही  पुरी  नहीं  की  जा  सकती  ।  इसलिए यह  अ्रांवश्यक॑ है  कि  न  केवल  वर्तमान  इस्पात  क्
 का

 उत्पादन
 अधिक  से  अधिक  किया  जाये  बल्कि  वर्तमान  कारखानों  की  क्षमता  को  बढ़ाकर  तथा  नए

 कारखाने  लगाकर  श्रतिरिक्त्त  क्षमता  भी  बनाई  जाए  |

 भारी इंजीनिर्यारंग निगम  को  हुमा  घाटा

 685.
 प्री नरेन  कुमार  सांघी

 :
 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्योਂ चालू  वित्तीय  वर्ष  की  प्रथम  तिमाही  के  भारी  निगम के  कार्यकरण  के

 परिणामों  से  पता  चलता  है  कि  इस  उपक्रम  को  4.  4  करोड़  रुपये  का  घाटा

 )  क्या  बाद  के  महीनों  में  प्रयास  जुलाई  से  आगे  के  महीनों  में  कारखाने  के  विभिन्न  विभागों

 के  उत्पादन  ;
 लक्ष्य  से  बहुत  कम  हैं  मशीन  टूल  सेक्शन में  बिल्कुल  उत्पादन नहीं  ईमान  ;

 यदि  तो  इतने  भारी  घंटे  शौर  उत्पादन में  इतनी  कमी  के  क्या  कारण  है  कौर

 उपरोक्त  निगम  के  लिये  लगातार  घाटा  होते  रहने  के  कारणों का  पता  लगाना  उपचारात्मक

 उपाय  करना  क्यों  सम्भव  नहीं  था  ate  यदि  कोई  कार्यवाही नहीं  है  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें

 क्या  हैं
 ?
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 शारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  तहां  ।

 जुलाई से
 1973  तक  हैवी  इंजीनियरी  निगम  ने  अपने  तीन  एककों  प्रधान

 हेवी  मशीन  बिल्डिंग  फाउन्ड्री  फौज  प्लान्ट  कौर  हैवी  मशीन  टूल  प्लांट  में  उत्पादन-लक्ष्य  का

 निम्नलिखित  प्रतिशत  प्राप्त  किया  है

 एच०  एम०  बी०  पी०  एफ०  एफ०  पी०  एच०  एम०  ato ०  पी ०
 OS LS  A  NS  SS  SS  A  A  YP  SD

 1973  73%,  63.7%  50%

 1973  67.4%  72.0%  कुछ
 नहीं

 ।
 1973  58.8%  56.2%  100%

 प्राप्त  1973 में  मशीन टूल  प्लांट  तीन  मशीनी  औजारों का  लक्ष्य  पुरा  नहीं  कर  सका

 लेकिन  इसमें  एक  मशीन  का
 90  Yo  दूसरी का

 50  %  भ्र ौर  तीसरी
 का  30  %  काम  पुरा

 किया  इसके  अलावा  हैवी  मशीन  कल  प्लांट  ने  उभरती  काम  कौर  सहायक  काम  का  25.  57  मी  ०

 टन  उत्पादन किया  जबकि  लक्ष्य  10.  52  मी०  टन  का  था

 1973
 में

 उत्पादन  में  गिरावट  ate  भारी  हानि  के  कारण  ये  थे

 (1)  बिजली
 की

 कमी  कौर  बिजली  की  सप्लाई  में  रकाबी  ;  (2)  रूस  से  सहायक  वस्त्रों  का

 शौर उपलब्ध  न  जिससे  हैवी  मशीन  बिल्डिंग  प्लांट  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 (3)  फाउंड्री  कोर्ट  प्रोजेक्ट  में  कुछ  महत्वपूर्ण  Heal  में  पर्याप्त  भार  |

 विद्युत  सम्भरण  सुधार  करने  का  प्रश्न बिहार  राज्य  feat प्रो  के  पास  पहलें ही  उठाया

 गया  है  कौर वे  20  मेगावाट का  निरन्तर  सम् भरण  करने के  लिए  सहमत  हो  गए हैं  ।  हैवी  मशीन

 बिल्डिंग  प्लांट  द्वारा  भ्रपेक्षित  सहायक  समान  रुप  से  प्राथमिकता के  आधार  पर  प्राप्त  किया  जा  रहा

 ।  फाऊंड़ी  फौजें  प्रोजेक्ट  में  सभी  भार  केन्द्रों  के  लिए  पर्याप्त  भार  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्यवाही  की

 जा  रही  हैवी  मशीन टूल  प्लांट  में  दूसरी  पारी  चाल  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ,  जो

 इसकी  क्षमता  का  दौर  ग्रन्थि  तरह  उपयोग  करने  में  सहायक  होगी  |

 इस्पात  संयंत्रों  को  कोयले  की  सप्लाई  करने  शर  इस्पात  के  पर  रोक  लगाने  का

 सुझाव  देने  के  लिए  उच्चारित  प्राप्त  समितियां

 689.  श्री  नरेन्द्र कुमार  सांघी  :  कया  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सरकार ने  इस्पात  संयंत्रों को  कोयले  की  सप्लाई  की  श्रेष्ठतर  प्रक्रिया  का  सुझाव

 देने  श्र  ऐसे  क्षेत्रों  का  भी  सुझाव  जहां  इस्पात  के  अपव्यय पर  लगाई जा  के  लिय  उच्च

 शक्ति  प्राप्त  दो  समितियां गठित  की

 क्या  इन  समितियों ने  सरकार  को  अपने  प्रतिवदन  प्रस्तुत कर  दिये  हैं  और  यदि  तो

 उनमें  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिशें की  गई

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौसन  इस्पात का  सरकारी  ae
 गैर-सरकारी

 इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  निर्धारित  उत्पादन  के  अनुसार  हुजरा  है  यदि  तो  प्रत्येक  संयंत्र  में

 ta  an  कितनी  कमी  रिकार्ड  की  गई  है  और  उन  क  क्या  कारण  हैं  तथा  विमान  स्थिति  में

 करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?
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 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  gaat):  कोयले के  परिवहन

 भर  वितरण की  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च-स्तरीय समिति  बनाई  गई  है  ॥

 समिति  के  विचारार्थ  विषयों  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  इस्पात  कारखानों के  लिए  कोयले  का  लदान

 तथा  इसकी  ढुलाई  शामिल  है
 ।

 ऐसे  क्षेत्रों में  जिनमें  इस्पात  का  अपव्यय  रोका  जा  सकता  के  बारे

 में  सुझाव देने  के  लिए  कोई  | ह क  शक्ति  समितिਂ  नहीं  बनाई  गई  है  ।  में  इस्पात  की  खपत

 में  मितव्ययिता लानेਂ  के  बारे  में  एक  समिति  बनाने  के  पर  इस  समय  सरकार  सक्रिय  रूप  से

 विचार कर  रही  अ्राशा है  औपचारिक  रूप  से  इस  समिति  का  गठन  शीघ्र  ही  किया  जाएगा  |

 कोयला  परिवहन  ak  वितरण के  बारे  में  उच्च-स्तरीय समिति  की  ant  तक

 दो  बैठकें  हुई  हैं  सनौर  समिति  ने  कुछ  सुझाव भी  दिए  इस  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  नीचे

 (1)  इस्पात  कारखानों  कोयला  दोधनशालाशं को  कोयला  ले  जानें  के  लिए  डिब्बों

 की  उपलब्धि में  वृद्धि  करना  ।

 (2)  एक  मानीटरिंग  सेल  स्थापित  करना  जिसका  कान  यह  सुनिश्चित  करना  होगा

 कि  कोयला  शोधनशाला  शर  इस्पात  कारखानों में  रेल  के  डिब्बों के

 जानें  में  भराने
 वाली  दिन  प्रतिदिन  की  कठिनाईयों  का  यथाशीघ्र  हल  निकाला  जाए

 जल्दी  से  जल्दी  लदान  के  स्तर  को  बढ़ाया  जाय  उसे  बनाए  रखा  जाए
 |

 (3)  इस्पात  कारखानों  श्र  कोयला  खानों  को  इस  बात  के  लिए  सभी  प्रयत्न  करने  चाहिए

 कि  इस्पात  शोधनशालाश्ों  शर  खानों  में  रेल  के  डिब्बों  को  कम  से  कम

 समय  के  लिए  रोका  जाए  ।

 (4)  बिजली
 रेलवे  कौर  वन्य  बड़े-बड़े  उद्योगों  की  श्रावश्यकताएं पूरी  करने

 की  हर  कोशिश की  जाए  ।  .

 (5)  साफ्ट  कोक  का
 उत्पादन  बढ़ाने के  लिए  प्रयत्न  किए  जाए ं।

 (6)  पश्चिमी  बंगाल  बिहार  के  गन्तव्य  स्थानों तक  सड़क  से  साफ्ट  कोक  ले  जाने

 को  उत्साहित किया  जाए  |

 (7)  विभिन्‍न  प्रकार  का  कोक  ot  जाने  के  लिए  रेल  के  डिब्बों  की  संख्या  में  वृद्धि  की
 जाएं

 (8)  विभिन्‍न  में  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  कोयले  के  भण्डार  बनाए  जाएं  ।

 (9)  नौवहन  परिवहन  मंत्रालय  को  देश  के  भीतरी  जल-मार्गों  द्वारा  कोयले

 के
 परिवहन  की  योजना  पर  श्र  भ्रमित  गहराई  से  विचार  करना

 (10)  नौवहन
 झर

 परिवहन  मंत्रालय  को
 कोयले  का  तटीय  परिवहन  बढ़ाने के  लिए

 कदम  उठाने  aT7
 AGU  ॥
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 के  पांच  कारखानों निम्नलिखित  सारणी  में  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात

 इस्पात झ्र  AT  पिण्ड  श्र  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन का  1973  की
 भ्र वधि  के  लिए

 इस  प्रविधि  में  वास्तविक  उत्पादन  प्रौर  उत्पादन में  कमी  दी  गई  है mye ै  *

 हजार  टन

 वास्तविक  उत्पादन

 लक्ष्य  अल-प्रकटित  1973
 टिक क  बम  ह  ि  A  अ

 कारखाना  इस्पात  विक्रेय  इस्पात  | ह
 न क्रय  विक्रेय  |

 इस्पात पिण्ड इस्म  पिण्ड  इस्पात

 भिलाई  1286  1010  .0  1129  991  156  18

 559  52  475  ay
 9N0  83  251

 राउरकेला  738  490  623  397  11 15  93
 शत् 1096  Oat  fd  664  225  159

 71 fa  268  258  201  113  66

 ee  नाक  STE  SSG  PSS  PSS  PSS  PSS  SS  SS  SSE  SSE  FN  SV  NE  FN  Wt  nee  Ren

 4052  2  3045  3358  5  2456.1  693  7  589.3
 a

 जिन  बड़े-बड़े  कारणों  से  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  वे  हैं  कमीਂ

 जिससे  दुर्गापुर  कौर  राउरकेला  इस्पात  कारखानों  कौर  तौर  के  उत्पादन  पर  सीधा
 ~

 प्रभाव  पड़ा  है  ;  भिलाई  भ्र ौर  राउरकेला  इस्पात  कारखानों  कौर  के  लिए

 कोयले  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धि
 न

 होना  जिसका  कारण  भी  बिजली  की  कमी  तथा  दुर्गापुर

 इस्पात  कारखाने
 प्रौढ़

 कुछ  तक  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  में  मालिक  मजदूर  सम्बन्ध

 न  होना  ।  दुर्गापुर में  धमन  भट्टी  विभाग  के  कास्ट  हाउस  सेक्शन  के  कोंचा  रियों  द्वारा

 1973 में  25  दिन  की  हड़ताल  जिस  से  सारे  कारखाने  में  काम  ठप्प  हो  गया  था  |

 दीर्घकालीन  प्रत् यु पायों  को  जिन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  के  अलावा  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  तथा  दामोदर  घाटी  निगम  के  प्राधिकारियों  से  इस्पात  कोयला  खानों  ौर

 कोयला  शोधन  शालाओं  को  उच्चतम  प्राथमिकता  के  rare  पर  बिजली  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  विशेष  रूप  से  अ्रनरोध  किया  गया  है  ।

 इस्पात  का  अधिकतम  उत्पादन  करने  की  नीति

 690.  शी  नरेन्द्र कुमार  सांघी  :  इस्पात  त्र  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेगें

 किः

 क्षमता  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  कौर  यदि  तो  देश  में  इस्पात का  अधिकतम

 उत्पादन  प्राप्त  करने
 आयात  को

 कम
 करने

 के  लिये  कया  नीति
 अपनाने  का  विचार है  ?

 1.0
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 ला

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध
 :  पांचवी  में  हमारी

 बीती  वर्तमान  कारखाने  से  इस्पात  का  प्रीतम  उत्पादन  करने  को  है  ।  भिलाई इस्पात  कारखाने

 की  25  लाख  टन  पिण्ड  की  वर्तमान  क्षमता  को  40  लाख  टन  पिण्ड  तक़  बढ़ाने का  प्रस्ताव है स्नौएर है

 बोकारो  इस्पात  कारखानें  का  काम  जारी  रखा  जाएगा  जब  तक  कि  47.5  लाख  टन  पिण्ड  की

 क्षमता  प्राप्त  नहीं  हो  जाती  |  इस  प्रकार  62'  लाख  टन  पिण्ड  की  अतिरिक्त

 क्षमता बनाई  जाएगी  ।  जिससे  1978-79  तक  इस्पात  को  शभ्रावश्यकताएं  लगभग

 हो  जाएंगी  ।  इसको  के  बर्नपुर  स्थित  कारखाने  में  संयंत्रों  प्रो  उपकरणों  को  ठीक  हालत  मे  लाने  के

 लिए  प्रतिस्थापन  कार्यक्रम  -  भी  हाथ  में  ले  गया  है  ताकि  इस  कारखाने से  शभ्रधिकाधिक

 उत्पादन किया  जा  सके  ॥

 परिवहन  सुविधाघरों  के  अभाव  क  कारण  में  ढलता  तोड़ा  ज़मा  हो  जाना

 691.  श्री  सेठी  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परिवहन  सुविचारों  के  ware के  कारण  शिलाई  में  42,000  टन  ढलवां.लोह्ा

 पड़ा है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुबोध  कौर  8-11-73

 को  भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  40,600  टन  कच्चे  लोहे  का  स्टाक था  ।  रेलवे तथा  कारखाने

 द्वारा किए  गये  भरसक
 प्रयत्नों

 के  फलस्वरूप गत  दो  महीने  से  स्टाक  में  क्रम  or  रही  है

 सम्भव  अधिकतम  मात्रा
 में

 कच्चा  लोहा  ले  जाने  के  लिए  हर  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 भ्रल्जीयसं  सम्मेलन  द्वारा  न्त्रक  राष्ट  में  बंगलादेश  के  प्रवेश  का  समर्थन

 692.
 श्री  सी०  जनादेश  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  अ्रल्जीयेंस
 में  हुए  गुटनिरपेक्ष  देशों  के  सम्मेलन  ने  बंगलादेश  के  सयुक्त  राष्ट्र में

 प्रवेश  का  समर्थ न  किया  था  ;  aire

 क्या  यह  निर्णय  सर्वसम्मति से  किया  गया  था  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह
 )  :  कौर  )  झअर्ल्जीयस  में  सम्पन्न

 गुट  निर्ेक्ष  देशों
 के  चतुर्थ  शिखर  सम्मेलन  में  एक  अनुशंसा  को  स्वीकार  किया  गया  जिसने  संयुक्त

 राष्ट्र  में  बंगला  देश  के  प्रवेश
 का  समर्थन  किया  गया  था

 ।
 कुछ  श्रापतियों  के  बावजूद

 इस  प्रशंसा  को
 सर्वसम्मति  से  स्वीकार  किया  गया  |

 इस्पात  के  लिए  होल्डिंग  कम्पनियां  बनाना

 93.  श्री  सी०
 जनादेश

 :  कया  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेगें
 कि

 इस्पात  के  लिये  होल्डिंग  कम्पनियां  बनाये  जाने  के  सम्बन्ध  मैचों  कोई  safe  नहीं
 हुई  है  ;  ak

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण  हैं
 ?

 72
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 कि

 इस्पात  कौर  ख़ान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध
 :  ह  इस्पात के  लिए

 था  T<¢]
 न  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  1973 होल्डिंग  कम्पनी  बना  ली  गई  है  ग्रोवर  स्टील  श्र

 को  निगमित  की  गई  थी  ।  इस  कम्पनी  की  सहायक  जो  इसके  पूर्ण  स्वामित्व में

 निम्नलिखित  हैं  ——

 1  .  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  |

 नेशनल  मिनरत्ज  डवेल्पमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड

 3  मेंटालरजिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंसलटेंट  इंडिया  लिमिटेड

 4  .  हिन्दुस्तान  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड

 5  .  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड

 6  .  बोकारो  स्टील  लिमिटेड

 7  .  मेटल  स्क्रेप  fey  कारपोरेशन  लिमिटेड

 8  .  सेलम  स्टील  लिमिटेड

 इस्पात के  लिए  कोई  भ्र ौर  होल्डिंग
 कंपनी

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मिलाई  इस्पात  कारखाने  के  कमरा  रियों  को  बोनस न  दिया  जाना

 694.
 श्री  सी०  क्या  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 और

 क्या  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  को  बोनस  नहीं  दिया  गया  है  ;

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  श्र  नहीं

 भिलाई  इस्पात  कारखाने
 ने

 बोनस  1965
 के

 उपबन्धों
 के  अनुसार  वर्ष  1972-73

 के  लिए  अपने  कर्मचारियों  को  उनके  मजदूरी का  8:  33%,  बोनस  देने  की  घोषणा  की

 है  ।

 श्रमिकों  के  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाएं

 695.
 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  जूट  श्रमिक  अपने  बच्चों
 की  शिक्षा  के  लिए  सुविधाओं  की  मांग कर  रहे

 ्र

 यदि  तो  सरकार ने  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किये  हैं
 ?

 श्रम
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 बाल  गोविन्द  :
 कौर  सूचना  एकत्र  की  जा

 aFaq छा  न्य  ०  ह  ह  लोक  की  ua eq रही  है  यथा  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 3
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 गाए

 gta  तथा  निपट  mas  लय  हारा  दिल्‍ली  में  एक  स्थानीय  डीलर  ि  aranfta

 हाई  स्पीड  इस्पात  का  ऋप

 696.  श्री  सतपाल  :

 क्या  पति  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 श्री  शशि  भूषण  :

 कया  पूर्ति  तथा  निपटान  का  महानिदेशालय  आयातित  स्पीडਂ  इस्पात  का  क्रय

 दिल्‍ली  में  एक  स्थानिय  से  करता है  ;

 यदि  तो  पुत  नथा  निपटान  का  महानिदेशालय  प्रति  वर्ष  कितना  आयातित  स्पीड *

 इस्पात  जाता  है  कौर  इसके  लिये  कितना  मूल्य  दिया  जाता है  att  जिस  डीलर  से  यह

 खरीदा  जाता  है  उसका  नाम  क्या  है  ;

 क्या  पूर्ति  तथा  निपटान  के  महानिदेशालय  को  श्रायात  लाइसेंस  मिल  सकता  है

 wit  यदि  तो  उन्होंने  इसके  लिये  सरकार  से  आयात  लाइसेंस  प्राप्त  करने  का  प्रयास  क्यों  नहीं

 शर

 क्या  पूर्ति  तथा
 निपटान

 के  महानिदेशालय  द्वारा  दि ह  की  जिस  कम्पनी
 से  हाई

 स्पीडਂ  इस्पात  खरीदा  जाता  है  ,  इसके  पास  आयात के  लिये  रायात  लाइसेंस  है  ?

 पूति  तथा  पुनर्वास  मंत्री  कार  के०  :  आयातित  हाई  स्पीड  इस्पात

 की  खरीद  पूर्ति  शर  निपटाम  महानिदेशालय  द्वारा  प्रतियोगी  टेंडरों  के  arse  पर  की  जाती  है  ।

 पिछलें  के दौरान  दिल्‍ली की  4  फर्मों  भ्रांत  र  प्राप्त  करने  में  सफल  रहीं  ।

 2  विवरण  जिनमें
 अपेक्षित

 जानकारी  दी  गई  है  सलंग्न  है  ।

 1971,  1972  तथा  1973
 के  दौरान  दिल्‍ली  के  व्यापारियों

 से  की  गई  खरीद  का  कल  मूल्य  दिया  गया है
 ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी

 ०

 5703/73)

 विभिन्न  वस्तुध्रों  के  विविध  ठेकों  के  संबध  में  फर्मों  को  सदा  किया  गया

 मूल्य दिया  गया  है  ।  (  ग्रंथालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  zto  5703/  73)

 पूर्ति  ate  निपटान  महानिदेशालय  छारा  अपनाई  गई  क्रय  प्रक्रिया  के  अनुसार

 विदेशी  पूर्तिकर्ताद्रों  अथवा  उनके  भारतिय  एजेंटों  को  जहा ंवे  जहाज  पर्यन्त  निशुल्क  झ्रथवा

 भाड़ा  के  अ्राधार  पर  उपलब्ध  होते  है  दिए  जाते  हैं  बशर्तें  कि  मांग  हराया  विभाग  द्वारा

 पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  कराई  जाए  तथा  माल  के  आयात  के  वास्ते  उपयुक्त  प्रस्ताव  प्राप्त

 हो  ।  इन  मामलों  में  कोई  यात  लाइंसेस  लेना  जरुरी  नहीं  है  ।  जहां  मांगता  द्वारा  विदेशी

 मुद्रा  उपलब्ध  नहीं  कराई  जाती  है  अथवा  के  लिए  उपयुक्त  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  भारतीय

 फर्मों
 को  रेल  पर्यन्त  निशुल्क  आधार  पर  भ्राडेर  दिए  जाते  हूँ

 ।
 जिनमें  भुगतान  भारतीय  रुपयों  में

 करना  होता है  ।

 यह  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है  ।  तथा  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जायेगा  ।

 व
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 लाज

 राम  श्राडेनेंस  कोरਂ में  भण्डार  रक्षण  कामिक  को  राजपत्रित  अधिकारियों

 के  रूप  में  पदोन्नति

 697.  श्री  सतपाल
 \  क्या  रक्षा  मंत्री यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ।
 श्री  कार

 क्र०  सिन्हा  J

 आर्मी  arse  कोरਂ  में  ऐसे  कितने  भण्डार  कीपिंग  हैं  चिन्ह

 हाल  ही  में  राजपत्रित  अधिकारियों  के  रूप  में  पदोन्नत  किया  गया  है

 क्या  पदोन्नत  किए  गए  व्यक्तियों  में
 से लगभग  सभी  ऐसे  व्यक्ति  जिनके  पास  अपेक्षित

 mead  अथवा  उससे  ऊपर  )  लिपिक  वर्ग  के  कार्मिक  के  साथ-साथ
 5  से  20  वष  तक

 की  शारवती के  लिए  कार्यालयों में  नियत  थे  ;

 यदि  तो  किन  से  कार्यालय  अ्रधीक्षक  राजपत्रित पदों  पर  उनके

 साथ-साथ  पदोन्नति  हत  विचार  नहीं  किया  गया  जिसक  अधीन  उन्होंने  कार्यालयों  में  काम  किया

 ?

 रक्षा  मंत्रालय में  उपमंत्री  ज०  बी०  पटनायक  हाल  में  83  भण्डार-रक्षण

 कर्मचारियों  को  श्रार्डनेंस  प्राधिकारी  के  रुप  में  विद्यमान

 खाली  जगहों  पर  पदोन्नति  क  रादेश  जारी  किए  गए  थे  |  अपन  उच्चतर  पद  का  कार्यभार  सम्हालने

 ea  एक  वरिष्ट  भण्डार-भ्रधिक्षक की  मृत्य  हो  गयी  कौर  एक  ने  पदोन्नति  को  स्वीकार  कर
 ”  नै

 दिया  |

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कार्यालय  अधीक्षकों  को  श्राडनेन्स  अधिकारी  .  के  पद

 पर  सीधी  पदोन्नति  नहीं  मिलती
 ।

 लेकिन  कार्यालय  अधीक्षक  श्राडनेंस  अ्रधिकारी  )

 )  के  पद  पर  पदोन्नति  पाने  के  हकदार हैं  ।

 आर्मी  फाइनेंस हार  में  लोगन  डिवीजन  कलक

 698.  श्री  सतपाल :
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  कार  हठ  सिन्हा
 :

 झरार्मी  asta  में  ऐसे  कितने  लोनार  डिवीजन  ara  जो  31  भ्रग:त,  1973

 को  वेतनमान की  अधिकतम  सीमा  प्राप्त कर  हैं  ;

 आगामी
 पांच  वर्षों  में  कितने  लोनार  डिवीजन

 कलक  वेतनमान की  अधिकतम  सीमा

 प्राप्त कर  लेंगें  ;  कौर

 उपरोक्त  भाग  तथा
 में  से  कितने  व्यक्तियों

 की  आगामी  पांच  वर्षों क

 दौरान  पदोन्नति  होने  की  सम्भावना है
 कितने  व्यक्ति  भ्र पने  वर्तमान  वेतनमान  .  के  अनसार

 बिना  किसी  पददोनति  के  सेवा  निवत  हो  जायेंगें  ?

 15
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 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ज०  बो०  पटनायक  )  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आर्यो  अ्राडनेंस  कोर के  लिपिक  aa  की  पदोन्नति में  गतिरोध

 699.  श्री  सतपाल
 !

 ou o,  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री
 प्यार  क  ०

 सिन्हा
 :

 क्या  आर्मी  ५  कोर  के  लिपिक  संवर्ग की  पदोन्नति  में  भारी
 गतिरोध  है

 तौर

 जिन  व्यक्तियों  को  1944  में  डिविजन  क्लर्की  '  के  रूप  में  भर्ती  किया  गया  उन्हें  अभी

 उच्च  ग्रेड  में  पदोन्नति  नहीं  किया  गया  है  ;

 क्या  बहुत  से  carat  डिवीजन  arp  बिना  किसी  पदोन्नति  के  सेवा-निवृत  हो  गए  हैं

 यदि  तो  1968 के  बाद  ऐसे  कितने  ata  डिवीजन  लव  सेवा-निवृत  हुए  हैं  ;

 इस  कोर  के  उन  लोअर  डिवीजन  क्लर्कों  का  वर्ष  बार
 ब्योरा

 क्या  है  जिन्हें वर्ष  1944

 1945  कौर  1946 के  दौरान  भर्ती  किया  गया  था  कौर  प्रभी  भी  उसी  ग्रेड  में  हैं  ;  र

 उनकी  पदोन्नति  में  गतिरोध  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  जा
 x  ?

 रही

 रक्षा  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  जे०  बी०  पटनायक )  (7)  सेवा  झाडनेंस  कोरों

 के  लिपिक  संवर्ग  में  गतिरोध  के  बारे  में  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  निम्नलिखित

 भाग  के  उत्तर  में  बताई  गई  उपयुक्त  कार्यवाही  की  गई  |

 गई  वास्तविक सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नही  है  ।  यह  एकत्न  की  जा  रही  है  र

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 उच्च  संवर्गों  में  पदो  के  भ्रनुभव  में  वृद्धि  द्वारा  पदोन्नति  के
 तसर

 मे  सुधार  के  लिए

 1969  में  कदम  उठाए  गए  थे  ।  तूतिया  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  प्रकाश  में  इसमें  झर

 सुधार  करने  के  चार  से  मामला  विचाराधीन है  ।

 श्राडनेंस  कोर  में  कार्यालय  भ्रधीक्षको ंके  लिए  पदोन्नति के  अवसर

 00.
 थी  सतपाल  कपूर

 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 श्री  कार  क े०  सिन्हा :

 31  प्राप्त  1973  को  आर्मी  ग्राडनेंस  कोर  में  नियुक्त  कार्यालय  रसिकों  की  संख्या

 कितनी  थी

 क्या  उनमें  से  अधिकांश को  गत  10-20  वर्षों  से  पदोन्नति  नहीं  हुई  है  कौर वें  इसी

 ग्रेड  में  सेवा-नियत हो  जाएंगें  ;  श्र

 यदि  तो  उनके  लिए  पदोन्नति  के  अवसर  उपलब्ध  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही की  जा

 रही
 है  ?
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 से  सुचना  एकत्र  की  जा रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  जे०  बी०

 रही  ् थ्श थि  सभा के  पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 रतगिरी  एल्युमिनियम  संयत्र

 थी 01.  श्री मत  दण्डवत  क्या  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :
 ा  कि

 का  एक  कारखाना

 लगाये  जानें  के  बारें  में  केन्द्रीय  सरकार  को  निर्णय  बदल  गंगा हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  भारत  एल्यूमिनियम  नें  रत्नगिरि  जिले  में  एल्यूमिनियम  कारखाना  लगाये  जाने

 केਂ  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  काय  के  लिये  नियत  कर्मचारियों को  वापस  बला  लेने  का  निर्णय  किया

 है
 ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 संयत  राष्ट  में  युद्धबंदियों  पौर  कश्मीर  का  मामला  उठा  कर  पा  किस्तांन  द्वारा  शिमला

 समझौते  का  उल्लंघन

 702.  श्री  मधु  दण्डवत  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तानी  प्रधान  मंत्री  श्री  भुट्टो  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  मंच  पर  युद्धबंदियों  कौर

 कश्मीर  के  मामल  का  उठाया  जाना  शिमला  समझौते  में  स्वीकृत  सिद्धांतਂ  का  उल्लंघन

 है  ;
 कौर

 यदि  तो  क्या  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  औपचारिक  रूप  शिमला

 समझौते  के  इस  उल्लंघन  की  दिलाया  गया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  महसुस

 करती है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  में  पाकिस्तानी  प्रधान  मंत्री  का  भाषण  शिमला  दिल्‍ली  समझौतों के

 भ्रनुकूल  नहीं  था  ।  फिंर  यंह  ग्रावश्यंक नहीं  समझा  गया  इस  विषय पर  पाकिस्तान  सरकार के

 साथ  भ्रौपचारिक तौर  पर  लिखा-पढ़ी  की  जाए

 लघु  इस्पात  संयत्र  लगाने  के  लिये  राज्यों  को  सहायता  देना

 703.  मधु  दण्डवत :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  लघु  इस्पात  संयंत्र  लगाने  के  लिये  राज्य  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  हर  सम्भव

 सहायता  देनें  का  निर्णय किंया  है  ;

 यदि
 तो  चालू  वर्ष  में

 कितने  लघु  इस्पात  संयंत्र  लगाये  जाने  की  सम्भावना है
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 इन  में  से  प्रत्येक  लघु  संयंत्र  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  होगी  ?

 इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध
 :  भारत  सरकार  ने  राज्य

 क्षेत्र  /  संयुक्त  क्षेत्र  में  लगाए  जा  रहे  लघु  इस्पात  कारखानों  को  सीधे  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी

 है  |  फिर  भी  राज्य  क्षेत्र  के  उपक्रम  प्रगति  तकनी  की  आर्थिक  क्षमता  के  आधार पर  सरकारी  वित्तीय

 संस्थाओं से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  सरकार  इन प्रायोजनाओं को  शी  करता  से  पूरा  करने

 के  लिए  सभी  संभव  सहायता  देगी  ।

 we  संभवत
 :

 अभिप्राय
 राज्य

 /
 संयुक्त क्षेत्र  के

 लघु  इस्पात  कारखोनों से  है  ।  इन

 प्रायोजनाओं का  विवरण  इस  प्रकार  है

 क्षमता  स्थान  जिस  तारीख  को  आशय  पत्र  /

 सी०  को
 बी०

 ।

 लाइट्स

 दिया  गया

 py

 विकेट

 1  मैसर्स  पंजाब  स्टेट  इन्डस्ट्रीज  50,000  24-12-70  को  ato  )

 डिबेल्पमेन्ट  कारपोरेशन  )

 ो
 @

 कास्ट  एन्ड  क०  द्वारा

 वित्त  की  जा  रही  है  ।  यह

 कम्पनी इस  प्रयोजन  के  लिए

 बनाई गई  है  ।  )

 50,000 दि  हरियाणा स्टेट  इण्डस्ट्रियल  हरियाणा  18-  6-71

 डिवेलपमेंट  कारपोरेशन

 दि  यू०पी०  स्टेट  इन्डस्ट्रीज  100,000  यू०  पी०  28-6-71

 डिवेलपमेंट  कारपोरेशन

 240,000  उड़ीसा
 दि  इन्डस्ट्रीज  डिवेलपमेंट

 15-9-72  पत्र

 लि०

 50,000 दि  are  प्रदेश  इण्डस्ट्रियल  आन्ध्र  प्रदेश  11-11-71

 ड्
 ी  हि

 परेशन

 दि  राजस्थान स्टेट  इण्डस्ट्रियल  50,000  21-3-72

 us  मिनरल  डिवेलपमेंट

 कारपोरेशन  लि०

 78
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 नाम  क्षमता  स्थान  जिस  तारीख  को  ara

 ito  नौ  बी०,श्रौद्यौगिक

 लाइसेंस  दिया  गया

 ne «ध  थ  नन्नीਂ ed

 7  fea  इण्डस्ट्रियल एन्ड  75,000  महाराष्ट्र  19-8-72  पत्न )

 स्टार्ट  कारपोरेशन

 महाराष्ट्र
 )

 8  मैसेज  गोटे-स्टिल्स  लि०  50,000  ठ्  श  8-10-73..

 तारापुर  के  सहयोग  लाइसेंस
 )

 ्
 9  मेसर्स  स्टील  50,000  16-3-72  (  शद यो शिक

 केरल  काल  लाईसेंस )

 इन्डस्ट्यिल  डिवल्प्मेन्ट

 परेशान  के  सहयोग

 10  दि  गुजरात  इण्डस्ट्रियल  50,000  27-8-73
 पत्र  )

 ल्पमेन्ट  कारपोरेशन

 11  दि  इंडस्ट्रियल  50,000  27-8-73

 ल्पमेन्ट  कारपोरेशन

 12  ईन्डिअ  वर्मा  जो  50,000  27-8-73  (sere

 सरकारी  क्षेत्र  का  एक

 उपक्रम  है  के  मैसेज  ब्रिज

 एन्ड  ऑफ  Ho  लि०

 मैसेज  स्टील  कॉम्प्लेक्स लि०  ने  26-  8-73  कों  पहली  भटटी  चालू  कर  दी  है  ।  पंजाब  कन कास्ट

 ने  सुचित  किया  है  कि  वे  अपनी  पहली  भट्टी  नवम्बर  1973  के  अन्त  तक  चालू  कर  देंगे  ।  शेष

 जनाएं  प्रभी  कार्यान्वयन के  विभिन्‍न  चरणों  में  है  इनके  चालू  वर्ष  में  चालू  होनें  की  सम्भावना

 नहीं है  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  cca  द्वारा  बिन  राज्यों  में  घड़ियों  के  गौण  एकक  स्थापित  करना

 704.  श्री  कठ  लक प्पा  :

 श्री  पी०  गंगादेव
 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  में  घड़ियों के  गौण  एककों

 की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  बारें  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 179
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 योजना  का  विस्तृत  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहां  है  कौर  इस  पर  शीघ्र  हीं
 सरकार  द्वारा

 भारी  इंजीनिर्यारग  उद्योग  की  स्थिति

 705.  श्री  क०  लकप्पा  :
 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  पी०  गंगादेवी :

 क्या  भारी  इंजीनियरिंग  उद्योग  में  विस्तार  तथा  निर्माण  कार्य  पर्याप्त
 रुप

 से  नहीं  हो  रहा  है  कौर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  की  जानी  है  ;

 क्या  इस  उद्देश्य  के  लिए  देश  में  इस्पात  उपयोग  के  ढंग  का  भी  भ्रध्ययन  कियाਂ  जा  रहा

 ह ै? <7

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 :

 से  भारी  उद्योग  मंत्रालय

 के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  खाने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  भारी  इंजीनियरी  एककों  में  इस  वर्ष  उत्पादन

 में  वृद्धि हुई  है
 ।

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  की  देख-रेख  में  oat  वाले  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  एककों  से

 प्राप्त  रिपोर्टों  से  भी  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  का  पता  लगता  है
 ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यों  के

 ी अ्रतगत  सम्भाव्यता  का  पूर्ण  भ्रध्ययन  कर  लेने  के  पश्चात  ही  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विस्तार  का

 प्रस्ताव
 हाथ  में  लिया  जाता  है  निर्माण  ara  में  बहुत  अधिक  बिलम्ब  का  कोई  मामला  भारी  उद्योग

 मंत्रालय  के  समक्ष  नहीं  इस्पात  प्रौद्योगिक  गैसों  की  कम  सप्लाई  की  कुछ  सूचनाएं

 प्राप्त
 हुई  हैं  |  इस्पात  मंत्रालय  द्वारा  समय-समय  पर  विभिन्‍न  किस्म  के  इस्पात कीं  मांग  का

 पुनरीक्षण  किया  जाता  हैं  र  इस  मांग  की  पूरा  करने  के  लिये  उचित  कायेवाहीं  की  जातीं

 विजय  नगर  ate  सेलम  में  इस्पात  मिलों  की  स्थापना

 706.  श्री  सत्यनारायण  क्या  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगें
 कि

 :

 क्या  सरकार  ने  प्रदेश ),  विजयनगर  ate  सेलम

 में  इस्पात  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यदि  तो  अरब  तक  किये  गये  कार्यों  की  रुपरेखा  क्या  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना  )  :
 कौर  जहां तंक  सेलम

 के  विदेश  इस्पात  कारखानों  का  सम्बन्ध  है  अवस्थापन  सुविधाओं  के  विकास  के  साथ  साथ  स्थल  तैयार

 करने  का  काम  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  |  जहां  तक  विशाखापत्तनम विजयनगर  इस्पात

 जनाज़ों  का  सम्बन्ध  है  भूमि  तथा  कुछ  प्रारम्भिक  कार्य  आरम्भ  कर  दिये  गये  हैं  ।

 दक्षिण  में  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  पांचवी  पंच  वर्षों  योजना में  प्रावधान

 707.
 श्री  पी०  नरसिम्हा  कया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दक्षिण  में  तीन  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना

 के

 प्रारुप  में  क्या  प्रावधान किया  गया  है  ;  कौर
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 कया  थे  प्रावधान  on Tata  हैं
 और

 प्रत्येक  प्रस्तावित  एकक  में  बुल  कितना  निवेश  हगा

 उसकी  क्षमता  होगी  व  स्थापना  संबंधी  समयावली  कया  होगी
 ?

 इस्पात  sie  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध
 :  प्रौर  पाँचवीं

 वर्षीय  योजना  का  प्रारुप  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  दक्षिण  में  लगाये  जाने  वाले  तीन  इस्पात  कारखानों

 पर  पूंजी  निवेश  के  बारे  मे  तभी  लग  सकेगा  जब  पांचवीं  पंच  वर्षीय  सोजर्नाओ्ों  के  को  भ्रत्तिम

 रुप  दे  दिया  जायेगा  |

 रतगिरी  के  एल्युमिनियम  संयंत्र  के  स्थान  में  परिवर्तन

 708.  श्री  झण्णासाहिब  गोटियों  :  कया  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  सरकार  महाराष्ट्र  में  रत्नगिरि  स्थित  एल्युमिनियम  संयंत्र  के  में  परिवर्तित

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  महाराष्ट्र  सरंकार  की  इस  पर  प्रतिक्रिया  है  ;  अरार

 केन्द्रीय  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  है
 ?

 इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  (a)  नही ं।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फेडरेशन  डिफेंस  इण्डस्ट्रियल  €  का  भ्र पने  वेतनमानों  अर  सेवा  शर्तों  पर

 विचार  करते  के  लिए  समिति  का  अ्रनरोध

 709.  श्री  वीरभद्र सिह  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  फेडरेशन  are  डिफेंस  सर्विस  इण्डस्ट्रियल  केस  ने  उनसे  अपराध  किया  है  कि

 उनमें  भ्र सन्तोष  को  दूर  करने  के  विचार  में  उनके  ग्य  सेवा  शर्तों  पर
 विचार  करने

 के  लिए  एक  समिति  गठित  की  जाए  ;  ak

 दि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  ate  रक्षा
 स्थापनाओं

 में  भिन्न  cet
 को

 ग्रेड  सरंचना  के  वर्गीकरण  पर  विचार  करने  के  लिए  समिति  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  रक्षा
 मंत्रालय

 की

 संयुक्त  परामर्शदायी  तन्त्र  की  विभागीय  परिषद  में  विचार  किया  गया  था
 ।

 इस
 पर  वतन  द्वारा

 भी  विचार  किया  गया  site  उन्होंने  सिफारिश  की  है  कि  आद्योगिक
 स्थापनाओं

 में  चयनात्मक
 आधार

 पर
 प्रयोग  के  रुप  में  एक  सीमित  दायरे  में  विशेषकर  औद्योगिक  कौर  मानकीकृत  नौकरियों

 के  लिए

 वेतन  कार्य  सेवा  की  शर्तों  के  लिए  विशेषज्ञ  निकायਂ  स्थापित किए  जा  सकते  हैं  ।  सरकार

 ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इस  निर्णय  के  अनुसार  कारवाई  की  जा  रही  है
 ।

 चेकोस्लोवाकिया के  लिये  बेरोजगार  भारतीय  जन  शक्ति

 710.  श्री  वीरभद्र सिह  :
 क्या  fan  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 श्री ई०  ato  faa  पाटिल  :

 कया  सरकार  का  विचार  ऐसे  काल  तथा  श्रमिकों
 को  चेकोस्लोवाकिया

 भजने  का  है  जिन्हें  उचित  रोजगार  नहीं
 सिल |  ह  स्वभाव  ;
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 )  af  (7  ती  ear
 a

 अरी  सजा  aa  8  5  atk

 क्या  श्रमिकों  को  विदेशों  में  भेजने  का  सुझाव  चेकोस्लोवाकिया  के  लिये  ही

 या  अन्य  देशों  के  लिये  भी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 :  )  से  जी

 किया  या  किसी  अन्य  देश  को  कुशल  श्रद्धा-कुशल  कारीगर  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के

 विचाराधीन नहीं  है  ।

 लम्ब्रेटा  स्कूटरों  क  निर्माण  के  लिये  सरकारो  क्षेत्र  की  परियोजना

 711.  श्री  वीरभद्र सिंह  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 लम्ब्रेटा  स्कूटरों

 ae  हियों वाले) हई है : श्रौर

 के
 निर्माण  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र

 की

 योजना  की  स्थापना  की  दिशा  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 लल  बना  क  अत  कल  लाल

 भारी  उद्योग
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  दलबीर  :  लखनऊ
 म

 कारखान  की  इमारत

 का  निर्माण  हो  रहा  है  ।  दो  पहियों  वाले  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  के  लिये  इंटली  के  म०  इन्नोसेट से

 प्रायात  किये  गये  सभी  मशीनी  श्रौजार  कौर  उपकरण  स्थल  पर  पहुंच  गये  हैं
 ।

 तीन  पहियों  वाले  स्कूटरों

 संयंत्र के  लिए  1974  तक  मशीने  मिल  जाने  की  तराशा  है  ।  दो  पहिये  वाले  स्कूटरों  का  उत्पादन

 1974  में  प्रारम्भ  हो  जाने  की  तराशा  है  ।

 लगभग  12  करोड़  रुपये  ।

 पाकिस्तान सोज़  we  फ्रांस  इण्डिया

 712.
 श्री  एम०  सुदर्शन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  ध्यान  दिनांक  16-9-1973 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स में  प्रकाशित

 रजि  स्टिल  ge  फ्रांम  इण्डियाਂ  शीर्षक  के  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन :  जी  श्रीमन्‌ ।

 पाकिस्तान  सहित  किसी  देश  के  विरुद्ध  हमारी  कोई  आक्रमक  कुदृष्टि  नहीं  है  ।  तथापि

 हमारे  रक्षा  उपायों  की  योजना  बनाते  समय  पाकिस्तान  में  हुई  उन  सभी  गतिविधियों
 पर

 ध्यान  दिया
 जाता

 है  जिनका  हमारी  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 तारीक  रंगरूटों  की  भक्तों  के  बारे  में  नौसेना  श्रध्यक्ष  का  वक्तव्य

 713.
 श्री  एम०  सुदर्शन

 श्री  ए०  के  ०.  गोपालन  fe  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  नौसेना  अध्यक्ष  के  उस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया  है
 जिसमें

 सरकार  से
 नाविक

 रंगरूटों  के  चयन  की  वर्तमान  पद्धति पद्धति  में  परिवर्तन  करने  का
 अनुरोध  किया  गया  है  ;
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 णाएएग

 ate  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन राम  )  नौसेनाध्यक्ष  ने  नाविक  रंगरूटों  के  चयन  की  वर्तमान

 पद्धति  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 काल  में  क्षेत्रीय  पार-पत्र  )  कार्यालय

 715.  श्री  ए०  ह०  गोपालन

 श्रीमती  भागवती  तन कप् पन  J
 +  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  काल  में  क्षेत्रीय  पार-पत्र  कार्यालय  खोलने  H  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है

 कौर

 यदि  तो  वह  कब  तक  खोला  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  जी  हां ।

 काल  में  अलग  से  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  बहत

 हद  तक  विचार  कर  चुकी  है  कौर  इस  बात  का  हर  सम्भव  प्रयत्न  जा  रहा  है  कि  जितनी  जल्दी  हो

 सके  इस  मामले  में  भ्रान्ति  नील  य  ले  लिया  जाय  ।

 मत्स्य  पकड़ने  वाली  अकाश  के  गम  हो  जाने  के  संबंध  में  जांच

 716.  श्री ए०  Fo  गोपालन  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  मत्स्य  पकड़ने  वाली  एक  नौका  क  सितम्बर

 के  दूसरे  सप्ताह  में  बंगाल  की  खाड़ी  में  गुम  हो  जाने  की  परिस्थितियों  को  जांचे  करने  के  लिए  चन्द्र  सरकार

 से  सहायता
 मांगी  थी  ;

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  ;
 ौर

 यदि  कोई  सहायता नहीं  दी  गई  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  जी  हां  श्रीमन्‌ ।

 गुम  हुई  मछली  पकड़ने  वाली  नौका  के  बारे  में  ज्यूंही  समाचार  प्राप्त  हुसना  कलकत्ता  क

 मक॑त्टाइल  मेरीन  विभाग  के  प्रमुख  ग्र घि कारी  ने  गुम  हुई  मछली  पकड़ने  वाली  नौका  की
 खोंज  करनें  के

 लिए  बंगाल  खाड़ी  में  जहाजों  को  चौकन्ना  करने  के  लिए  रेडियों  पर  प्रसारण  का  प्रबंध
 किया  |

 नौसेना

 प्राधिकारियों तथा  भारतीय  वाय  सेना  द्वारा  खोज  भी  की  गई  थी  ।  उनके  प्रयत्नों को  सफलता  नहीं

 मिली  ।  जहाजरानी  के  महानिदेशक  इस  सारे  मामलें  में  जांच-पड़ताल  कर  रह  हू
 |

 प्रश्न  नहीं
 उठता

 ।

 कदापि पार  of  passenger  chassis  by  Ashok  Leyland

 717.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Ministr  of  Heavy  Industry.  be

 pleased  to  state  the  number  of  Ashok  Leyland
 ALCOP  3/2-176
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 W.B.  Passenger  chassis  manufactured  in  the  Company  from  Ist  September>

 1972  to.30th  September,  1973

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh)  :

 Thirty-eight.

 Manufacture  of  Tata  Diesel  Vehicles  by  TELCO

 718.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister of  Heavy  Industry  be

 pleased  to  state  the  number  of  Tata  Diesel  vehicles  Model  LPT  1210  D  142

 manufactured  by  Tata  Engineermg  and  Locomotive  Company  from  1st

 September,  1973  to  30th  September,  1973  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (ShriDalbir  Singh):
 1576.

 Export  of  ‘Pilot  5010
 दीकि

 Lathe  Machines  manufactured  by  H.M.T.

 719.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  500°  501096”  Lathe  machines  manufactured  by
 M.  are  exported  to  foreign  countries  only;

 (b)  if  so,  the  amount  of  foreign  exchange  earned  as  a  result  of  export  of

 such  machines  during  the  last  two  years;  and

 (0)  whether  the  said  machines  were  sold  in  this  country  also,  and  if  so,  the

 number  thereof  and  the  names  of  the  firms  which  were  su  pplied  these  machines  2

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Sbri  Dalbir

 Singh)  :  (a)  and  (b)  No,  Sir.  No  such  lathe  has  been  exported  80  far.

 (c)  A  total  of  18  ‘s’  pilot  Lathes  worth  Rs.  42  lakhs  were  sold  in  the  domestic

 market,

 सरकारी  क्षेत्र  में  भारी  विद्युत  संयंत्रों  की  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार

 720.
 श्री  पी०  कार  भिनाय

 :
 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हाल  ही  के  कुछ  महीनों  में  सरका  री  क्षेत्र  के  भारी  विद्युत  सं  यंत्रों  में  क्षमता  के

 भोग  में  कुछ  सुधार  हमा  है  ;

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  की  उपयोगिता  की  प्रतिशतता  क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 :

 जी  हां  ।

 वर्ष
 1973

 के
 प्रथम

 wo
 महीनों  में  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  कौर  हेवी

 क्ट्रिकल्स
 लि०  के  सभी  एककों  में  क्षमता  का  उपयोग  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में

 62
 प्रतिशत  अधिक  gate  |
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 कुद्रेमब  लौह  वयस्क  परियोजना

 721.  श्री  पी०  अरार ०  भिनाय  :  कया  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुद्रेमुख  लोह  अयस्क  परियोजना  का  परित्याग  कर  दिया है  जिसके

 अनुसार  लोह  भ्रामक  का  निर्यात  पतले  गारे  के  रूप  में  किया  जाने  का  विचार
 था  ;

 यदि  तो  कुंद्रेमुख  से  वयस्क  के  निर्यात  के  लिये  सरकार  किस  वैकल्पिक  प्रस्ताव  पर

 विचार कर  रही  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध
 :  कौर  प्रायोजना

 के  विदेशी  भागीदारों  ने  बताया  है  कि  दूषण-रोधक  उपायों  के  कारण  जापान  द्वारा  कुद्रेमुख  गारे  का

 पैलेट  बनाने  के  लिए  करने  की  उम्मीद  नहीं  है  ।  सिस्टर  फीड  के  रूप  में  गारे  का  निर्यात  करने

 की  तकनीकी  सम्भाव्यता  तथा
 प्राथमिक

 सक्ष  मता  के  बारे  में  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  |

 केरल  को  लोह  श्र  इस्पात  की  सप्लाई

 722.  श्रीमती  भाग वी  तनकप्पन
 :

 क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केरल  को  लोह  प्रौर  इस्पात  की  प्र पर्याप्त  सप्लाई  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  केरल  को  उनकी  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कौन  सी  योजनायें  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय में
 उपमंत्री  सुबोध  :  कौर  इस्पात  की

 कई  श्रेणियों  की  मांग  उपलब्धि  से  भ्रमित  है  ।  वर्तमान  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  राज्यवार  भ्रावंटन

 नहीं किए  जाते  हैं  ।  इस्पात  के  ग्रावंटन  का  विनियमन  इस्पात  प्राथमिकता  समिति  करती  है  जो  इस्पात

 के  प्राप्त  जिसके  लिए  इस्पात  की  शभ्रावश्यकता  होती  उपलब्धि  स्पर्धी  मांगों को  ध्यान

 में  रखती है  ।

 केरल  में  कोयले  की  कमी

 23.  श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन  :
 कया  इस्पात  खान  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केरल  राज्य  में  कोयले  की  भारी  कमी  है
 ;  शौर

 यदि  तो  केरल  राज्य  को  कोयले  की  पर्याप्त मात्रा  में  सप्लाई  करने  के  लिये  क्या  विशेष

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  केरल  में  कोयले की

 खपत  बहुत  कम  है
 ।  इसके  सरकार  को  केरल  राज्य

 में
 कोयले

 की
 कमी  के  बारे

 में  श्री  तक  कोई

 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 seq  नहीं  उठता  |
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 इस्पात को  मां  प्रौढ़  उसका  उत्पादन

 724.  श्रीमती  भार्गवी  तनकम्प्पन
 क्या  इस्पात

 श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  बी०  साया वन
 करेंगे कि

 इस  समय  इस्पात की  अ्रनमानित  मांग  क्या  है

 इंस  समय  वास्तविक  उत्पादन  कितना  होता  है  ;

 प्रत्याशित मांग  पूरीਂ  करने  के  लिए  सरकार का  क्या  विचार  है
 ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध
 :

 are  मांग  तथा

 उपलब्धि
 का

 अनुमान  लगाने  के  लिए  लोहे  ate  इस्पात  की  टास्क  फोर्स  द्वारी  गठित  किए  गए  योजना

 दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  वर्ष  1973-74 में  इस्पात॑  की  घरेलू  मांग  लगभग
 67  लाख  टन  होगी

 वर्तमान  संकेतों  के  प्रसाद  मुख्य  कारखानों
 का

 उत्पादन  लगभग
 50  लाख  टन  होने  की  संभावना  है  ।

 विद्युत  भट्टी  इकाईयों  तथा  ser  पुनर्वेलकों  का  उत्पादन
 11.  6  लाख  टन  होनें  का  अनुमान  है

 |

 यह  मांग  देशीय  उत्पादन  तथा  रायात  द्वारा  पूरी  करने  का  विचार  है  |

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  तक  तांबे  की  आवश्यकता  प्रौढ़  उसकी  उपलब्धता

 725.  श्रीमती  मारा वी  तनकप्पन  :  कया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  कितने  तांबे  की  आवश्यकता  होगी  कौर
 उस

 समय  तक  कितना

 तांबा  उपलब्ध  होगा  ?

 श्र  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  सुखदेव
 :

 पांचवी  पंचवर्षीप्र योजना  के

 अन्त  तक  तांबे  की  श्रावश्यकता  1,  05,000  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  ail  गई  है  जबकि  उस  समय  तक

 देशी  से  45,000  मीट्रिक  टन  तांबा  प्रति  वर्ष  उपलब्ध  होगा
 |

 बाकी  आवश्यकता की  प्रति

 तांबे  से  की  जाएगी

 रण  विधवाओं  wie  सेना  के  अपंग  कर्मचा  रियों  को  सेस  की  एजेंसियां  और  नि:शुल्क  भूमि

 आवंटन  करने  के  बारे  में  काल  से  शिकायत

 726.
 श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन

 :
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  को  केरल  से  कोई  शिकायतें  मिली  हैं  जो  रण-विधवाओं
 ae

 सेना

 के  भ्रांत  कर्मचारियों  को  उनके  पुनर्वास  हेतु  गैस  की  एजेंसियों  कौर  निःशुल्क  भूमि
 के  आवंटन  के  बारे

 में  हैं  ;

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है
 कि  नाम

 मात्र  व्यक्तियों  को  न्याय॑  मिले
 ?

 '

 रद  चिधवादयों
 रक्षा  मंत्री  जगजीवन :  युद्ध  में  8२९  विधवा ग्र ों  तथ qt  विकलांग सेना  कार्मिकों

 को  गैस  एजेन्सियों  तथा  भूमि  के  श्रावंटन  के  संबंध  में  केरल  से  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई

 उपर्युक्त  (*) )  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता ।
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 Mini  Steel  Plant  in  Ballia  ALU  शम्पाक TDietriet  U.P.

 #9",  Shri  Sarijoo  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  proposal  to  set  up  a  mini  steel  plantim  Ballia  District  (87:

 Pradesh)  as  under  consideration  ;  and

 (b)  if  so,  the  total  expenditure  to  be  incurredthereon  andthe  time  by  which

 production  is  likely  tocommence

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (ShriSubodh  Hansda)  :

 (a)  and  (b)  A  letter  of  Intent  has  been  granted  to  the  U.P.  State  Industrial

 Development  Corporation  for  setting  up  an  electric  furnace  cum  continuous

 casting  complex  for  the  manufacture  of  one  lakh  tonnes  of  mild  steel  billets

 per  annum.  The  plant  is  proposed  to  be  located  in  Ballia  District  of  Uttar  Pradesh.

 The  proposal  envisages  an  investment  of  approximately  Rs.  crores.  As

 the  project  is  stillim  the  initial  stage  of  implementatoin,  no  precise  indication

 regarding  the  time  by  which  the  unit  would  be  commissioned  can  be  given  now.

 कोयले  का  बढ़ा  विक्रय  मूल्य

 728.  श्री  रोबिन  सेन  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 गैर-कोककर
 कोयला  खानों  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लिये  जाने  के  पश्चात

 कोल  माइन्स  श्राथोरिटी  ने  कोयले  का  विक्रय-मूल्य  बढ़ा  दिया  है  ;

 कोयले  खानों  को  नियत्रंण  में  लिये  जाने  के  ठीक  पहले  कौर  बाद  में  कोयले

 की  भिन्न  भिन्न  किस्मों  की  दरें  क्या  थी  ;  कौर

 क्या  कोयले  के  विक्रय  मूल्य  की  बढ़ी  हुई  दरों  से  प्राप्त  राशि  को  कोयला  आनिकों के

 कल्याण कार्यों पर  खरच  किया  जाता  है  अथवा  किन्हीं  ser  प्रयोजनों के  लिये  ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध
 :  (=)  नहीं

 tx  कोककारी  कोयला  खानों  के  अधिग्रहण  के  बाद  कोयला  खान  प्राधिकरण  ने

 सरकारी  क्षेत्र  की  संयुक्त  कार्यकारी  समिति  द्वारा
 घोषित  मूल्यों  को  स्वीकार  किया  था  जो

 1972  से  लागू  थे  ।  ये  निम्नलिखित हैं

 बंगाल  कौर  बिहार  कोयला  क्षेत्र

 मां  य्  soln

 झुठ  रु०

 बढ़िया-क  48.00  47.00

 बढ़िया-ख  45  00  42.00

 42  00  39.00

 1  38  00  35.00

 क  35  89  32.  62

 34  74 ख  31,45

 श
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 मध्य  महारा  उडीसा

 ्र

 गुजरात  के  बाहा  कोयला
 a

 ——  ee

 कोयला  ग्रेड  टीम  कोयला  is

 रुठ  Bo

 बढ़िया  eo  46. 54.0  44  50

 ws  44.25  41  25

 oe ग्रेंड  II  42.25  39  25

 ग्रेड  1  [1  41.25  38  25

 प्रश्न  नहीं  उठाता
 |

 aaa  ढांचे  के  पुनरीक्षण  क  लिये  कोयला  खान  उद्योग  के  लिए  समझौता
 वार्ता  समिति

 729.  श्री  रोबिन सेन  :  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  खान  उद्योग  के  वेतन  ढांचे  के  पुनरीक्षण  के  लिये  एक  संयुक्त  द्विपक्षीय

 समझौता-वार्ता समिति  बनाई  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  समिति  के  लिये  कोई  aaa  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  !

 इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना  र  हां  ।

 ्राशा है समिति है  समिति  6  महीने  की  अवधि  में  कार्य  पुरा  कर  लेंगी ।

 अरब-इजरायल  युद्ध  के  संबंध  में  सुरक्षा  परिषद  द्वारा  पारित  युद्ध  विराम  संकल्प  के  प्रति

 भारत की  प्रतिक्रिया

 730.  श्री  त्रिदिव  चौधरी

 श्री  श्रीकिशन  अ्रग्रवाल
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  अरब-इजराइल  युद्ध  बन्द  करने  सम्बन्धी  वार्ता  तथा  संयुक्त  राष्ट्
 सुरक्षा  परिषद  द्वारा  22  अक्टबर, द के  1973 को  पारित  किये  जाने  वाले  युद्ध-विराम  के  संकल्प  के

 बारे
 में

 अमरीका  कौर  सोवियत  संघ  द्वारा  सुचित  किया  हुमा  था  :  कौर

 युद्ध  विराम  संकल्प  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  युद्ध-विराम  के  सम्बन्ध  में

 नवीनतम  स्थिति  are  सम्बन्धित  पक्षों  द्वारा  1967 में  सुरक्षा  परिषद  द्वारा  पारित  किये

 गय॑  संकल्प  संख्या  24  2  को  क्रियान्वित  करने  क  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  पश्चिम एशिया  की  हाल  की

 लड़ाई  भारत  सरकार  ने  ्य  राज्य  सोवियत  समाजवादी गणतंत्र  सीरिया

 प्यार  कई  अन्य  देशों  के  साथ  संपर्क  बनाए  रखा  |  सरकार को  राजनायिक  तथा  अन्य  प्रयासों

 की  जानकारी थी  जिनके  परिणामस्वरूप  सुरक्षा  परिषद  में  22  1973 को  युद्ध-विराम

 संख्या  338  स्वीकार  किया गया  था
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 मंत्रालय  के  afer  प्रवक्ता  ने  22  1973 को  एक
 वक्तव्य

 में  युद्ध

 विराम  प्रस्ताव  के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया व्यक्त  कर  दी  जिसकी  एक  प्रति  सदन  की  मेज़

 पर  रख  दी  गई  में  रखी  संख्या  एल०  टी०  570 4/  73)

 हमारी  सुचना  के  थि  इजराइल  ने  22  197  3
 के  बाद  जमीन  कब्जे  में

 ली
 है

 श्र  aaa  सैनिक  ठिकानों  को  सुदृढ़  किया  है  ।  उसके  बाद  fre  श्र  इज़राइल के  सैनिक  कमांडरों

 के  बीच  22  1973  को  एक  कौर  समझौता  शुभ्रा  है  कि  वे  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  द्वारा

 कराए  गए  युद्ध-विराम  का  ईमानदारी  के  साथ  पालन  करेंगे  |

 भारत  सरकार  का  ख्याल  है  कि  1973  में  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  ट्र

 पारित  प्रस्तावों  में  लिखी  बातों  पर  उसी  भावना  के  भ्रनुरूप  पूर्ण  रूप  से  पालन  करने  से  पश्चिम  एशिया

 में  वास्तविक शांति  हो  सकेगी  ।

 पर्वों  बंगाल  के  विस्थापितों  के  वनवास  के  लिए  age  योजना

 731.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  gta  at  मंत्री  पूर्वी  बंगाल के  विस्थापितों के

 पुनर्वास  के  लिए  वृहद  योजना  के  बार  में  19  1973  के  भ्र तारांकित प्रश्न  संख्या  7617  के

 उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वृहद  योजना
 के

 सम्बन्ध  में  केन्द्रीय
 सरकार का  FAT

 निर्णय है  ?

 और
 पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )  :  प्रस्ताव  कभी  विचारा

 धीन हैं  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  उत्पादन  में  बाधा

 732.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  इस्पात  प्रो  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  गत  माह  1973)  को  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  अधिकारी

 संघ  द्वारा  दुर्गापर  संयंत्र  के  उत्पादन  में  बार  बार  खाने  वाली  बाधाओं  तथा  अधिकारियों  की  अपनी

 शिकायतों  के  बारे  में  लिखित  खुले  पत्न  की  तौर  जो  मंत्री  महोदय  के  लिए  लिखा  गया  बताया  जाता

 दिलाया गया  ;  कौर

 यदि
 तो  दुर्गापुर की  वर्तमान  स्थिति  के  संदर्भ में  इस  खुले  पत्र

 के
 प्रति  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  प्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना  )  दुर्गापर  इस्पात  संयंत्र

 भ्रमणकारी संघ  से  10  1973  की  तारीख  का  एक  पत्न  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  कारखाने  के

 उत्पादन  में  बार  बार  रुकावट  का  ज़िक्र  किया  गया  है
 |

 में  मुख्य  रूप  से  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  उत्पादन  में  हल  मैकग्रा  रुकावटों  की

 जांच  कराई  जानी  चाहिए  कारखाने  को  सही  ढ़ंग  पर  लाने के  लिए  झ्रावश्यक ठोस  उपायों  के

 बारे  में  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  निर्णय  लेने  की
 ग्रा वश्य कता

 पर
 विचार  किया

 चाहिए
 ।

 कारखाने  के  सामने  जो  समस्याएं  हैं  वे  सर्व
 विदित हैं  ।  कारखाने के  प्राधिकारी  इन्हें

 सुलझाने  के  बारे  में  अपना  पूरा  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  इस  बारे  में  सहायक  सभी  रचनात्मक  सुझावों  का

 स्वागत है  ।
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 पांचवी  योजना योजना  के  दौरान  भारी  मशीन  बनाने  वाले  संयंत्र  के  लिये  योजनायें

 733.  श्री  आधार  वो०  स्वामीनाथन

 श्री  पी०  डी०  #
 क्या  भारों

 उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की

 J

 करेंगे कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  पांचवीं  योजना  wats  में  भारी  मशीन  बनाने  वाले  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  लिए  योजना  झ्रायोग  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  ने  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  शौर

 प्रस्तावित  संयंत्र  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  सिंह )  हाँ  ।

 हां  ।

 भारी  मशीन  बिल्डिंग॑  संयंत्र  की  रोलिंग  मिल  तथा  wer  उपकरण  की  निर्माण  क्षमता

 अरन सा नत  20,000  पी०  टन  हो  जाएगी

 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिरक्षा  उपक्रमों  में  काम  ara  वाली  सामग्री  के  आयात के  लिये

 लाइसेंसों का  देना  बन्द  करना

 734.  श्री  कार  वी ०  स्वामीनाथन

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता
 +

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 J

 क्या  भारत  ने  अन्तिम  रूप  से  यह  निर्णय  कर  लिया है  कि  सरकारी  क्षेत्र के  प्रति  रक्षा

 उपक्रमों  में  काम  खाने  वाली  सामग्री  के  rare  के  लिए  नए  लाइसेंस  न  दिये  जाएं  भ्रमणा  विदेशी  सहयोग

 की  अनुमति ही  दी  जाए  ;

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 (77)  क्या  भारत  अनन्य  देशों
 की

 सहायता  के  बिना  छुपनी  रक्षा  व्यवस्था में  सुधार  लाने में  समर्थ

 होगा
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  (  रक्षा  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण
 से

 रक्षा  उत्पादन  के  मामले  में  विदेशी  तकनीकी  सहयोग के  बिना  कार्य  करने  जहां  तक  सम्भव

 स्वदेशी  अ्नसंधान तथा  विकास  पर  ही  निभर  रहने  का  निर्णय  किया  गया है  ।  जहां

 किसी  विशेष  मद  में  आधुनिकतम  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  पड़ती  है  जिसका ait  तंक  देश

 में  विकास  नहीं  किया  गया  है  उसमें  कभी  भी  विदशी  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  करना  अथवा  उस  पर

 निर्भर  रहना  आवश्यक हो  सकता  है  जो  या  तो  एक  साथ ही  कुल  तकनीकी  जानकारी के  क्रय  द्वारा

 ऐसे  मद  के  उत्पादन  के  लिए  सीमित  अवधि  तक  सहयोग  के  हारा  किया  जाता  है  ।

 जी  हां  ।  यह  समझा जाता  है  कि  ऐसी  नीति  से  अधिकतम  स्वावलम्बन
 तथा

 =~
 अपने  स्वयं  के  अनुसंधान तथा  विकास  संगठन क  माध्यम  से  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  विकास  करने  में

 सहायता  मिलेंगी  |
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 भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  द्वारा  श्री  लंका  का  दौरा

 735.  श्री  कार  alo  स्वामीनाथन

 श्री  डी०  |: ५  J
 +  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  एक  प्रतिनिधिमंडल  श्रीलंका  गया  था  कौर  उसकी  श्रीलंका  के

 कारियों से  श्री  माव:-शास्त्री  समझौता  के  पूरे  क्रियान्वयन  के  प्रश्न  पर  चर्चा  हुई थी  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी परिणाम  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 श्र  विदेश सचिव  श्री  केवल

 सिंह  के  नेतृत्व  में  एक  भारतीय  शिष्टमंडल  ने
 14  से  17  अक्तूबर ६  1973

 तक
 श्रीलंका

 की
 यात्रा

 की  थी  ate  श्रीलंका  के  अधिकारियों के  साथ  वापसी  हित  के  बहुत  से  मामलों  पर  विचार-विमर्श

 किया  था  जिसमें  दोनों  देशों  के  बीच  श्रमिक  सहयोग  ar  विषय  भी  सम्मिलित  है  ।  इस  ay  फरवरी

 में  श्रीलंका में  दोनों  देशों  क  अधिकारियों के  बीच  श्री  मानो-शास्त्री  संधि  पर  परा  करने  पर

 विचार-विमश  किया  गया  था  कौर  तभी  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी
 कि

 दोनों  सरकारों  के  अधिकारियों

 के  बीच  अगली  बैठक  नई  दिल्ली  में  होगी  ।  भारत  ate  श्रीलंका  के  अधिकारी  प्रस्तुत  को

 निपटाने  के  लिए  दोनों  देशों  के  बीच  नजदीकी एवं  सौहार्दपूर्ण  संबंधों  को  विकसित  करने  के  लिए

 समय  समय  पर  मिलते  रहे

 भारतीय  नौसेना  के  लिये  विमान  वाहक  युद्धपोतों
 की

 उपयोगिता

 736.  श्री  कार  वी०  स्वामीनाथन

 री  ato
 +  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 J

 कया  उनका  ध्यान  अहमदाबाद  से  प्रकाशित  होने  वाले
 श्राफ  इण्डियाਂ  दिनांक

 22  1973
 में  नौसेना के  लिए  विमान  वाहक  युद्धपोतों  की  उपयोगिता  पर  संदेहਂ

 शीष  के  भ्रन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  कीਂ  कया  प्रतिक्रिया  है

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  के  विशेषज्ञ  भारतीय  विमान  वाहक  यु  के  सम्बन्ध

 सम्पादक के  विचारों  से  सहमत है

 यदि  तो  भारतीय  विमान  वाहक  युद्धपोतों  को  बदलने  के  लिए  क्या  कंदम  उठाये  जा

 रहे  है
 ?

 रक्ष  मंदी  शी जगजौव # चता ह नइया

 )  जी  श्रीमन्‌ ।

 व्यक्त  विचारों
 ते

 सरकार  सहमत  नहीं  है

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 91



 Written  Answers

 oe  लाा

 November
 15;

 i978

 बीड़ी  कर्मचा  रियों  के  वेतन  में  समानता

 737.  श्री  शशि  भूषण :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  बीड़ी
 कर्मचारियों

 को  दिये  जाने  वालें  श्रीमान  वेतनों  से

 ि  के  समाधान  के  लिए  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं  ;  कौर

 इस  बीच  किन-किन  राज्यों ने  बीड़ी  कर्मचारियों  के  वेतन  बढ़ा  दिये  हैं  तथा इस  बात

 के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  area  राज्यों  द्वारा  भी  ऐसा  ही  किया  जाये  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :

 1972  में  मैसूर  में  तथा

 17  197
 नई  दिल्ल  में  हुई  सम्बन्धित  राज्यों के  श्रम  मंत्रियों  की

 बैठकों
 में  इस  मामले

 पर  विचार-विमर्श किया  गया  था  ।  बाद  की  बैठक  में  यह  स्वीकार  किया  गया  था  कि  बीड़ी  श्रमिकों

 की
 न्यूनतम  मजदूरी  में  श्रसमानताश्रों  को  कम  करने  के  लिए  विद्यमान  न्यूनतम  मजदूरी  कुछ

 राज्यों  में  पहले  से  प्रचलित  उच्चतर  मजदूरी  पर  बगैर  प्रतिकूल  प्रभाव  1000
 बीड़ी

 लपेटने के  लिए  3.  25  रुपये  प्रतिदिन  (  3.  50  रुपये  प्रतिदिन तक  की  विभिन्नताओं  तक

 लाया  जाए  |

 करनाटक कौर  उड़ीसा  की  सरकारों ने  न्यूनतम

 मज़दूरी  को  संशोधित  कर  दिया  है  ।
 मध्य  महा  राष्ट्र  और  त्रिपुरा  की  सरकारों  ने  टिप्पणियां

 मांगते  बीड़ी  श्रमिकों  की  मजदूरी  के  पुनरीक्षण  संबंधि  प्रस्ताव  को  अधिसूचित किया  है
 सूचित

 किया  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  कौर  केरल  पहले से  ही  मजदूरी  उस  मजदूरी से  उच्चतर  है  जो  कि

 17-1-1973  को  हुई  राज्य  श्रम
 मंत्रियों

 की
 बैठक

 में  स्वीकृत  की
 गयी

 थी  ।  शेष
 राज्यों

 के  साथ  इस

 मामलें  की  पैरवी  की  जा  रही  है  ।

 रक्षा  पेशावरों
 न

 उपकरण  तथा  वस्तुएं  सप्लाई  करने  वाली
 GA

 738.  श्री शशि  भूषण  :
 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 :

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कौन  सी  फर्मे  तथा  कम्पनियां  तीनों  रक्षा  सेवायों  को  उपकरण

 तथा  श्राम  ७  के  भंडार  सप्लाई कर  रही  है  ;

 कौन  कौन
 सी

 वस्तुएं  सप्लाई  की  जाती  हैं  कौर  किन  दरों  पर  ;

 कया  इस  प्रकार  की  सप्लाई  से  गैर-सरकारी  फर्मे  भारी  लाभ  कमा  रही  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  गैर-सरकारी फर्मों  के  लाभों  को  कम  करके  संगत
 बनाने

 के  लिए  क्या  कदम

 उठाने का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  शुक्ल  )  :  तथा

 रक्षा  सेवाओं के  लिए  स्टोरों  को  मदें  प्राप्त  करने  के  लिए  कई  एजेन्सियों  हैं  पूति  एवं
 निपटान

 रक्षा  पूर्ति
 तीन

 सेना  उनके  स्टोर  डिपो  ae  उनकी  कई  यूनिटें
 खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्रालय  ।  स्टोर  प्राप्त  करने  वाली  एजेंसियां  कई  सौ  होंगी  ।  स्थायी
 मदों  के

 प्राप्त

 करने  का  कायें  पूर्ति  एवं  निपटान  महानिदेशालय  कर  रहा  है
 ।

 जिन  मदों  का  विकास  करना

 होता  है  उन्हें  सेनाओं  के  लिए  रक्षा  पूर्ति  विभाग  के  माध्यम  से  प्राप्त  किया  जाता
 खाद्य  सामग्री  तथा
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 खाद्य  तथा  कृषि

 मंत्रालय  के  सेना  क्रय  संगठन  द्वारा  प्राप्त  किया  जाता  50,000  रु०  तथा



 24  1895.  लिखित  उत्तर

 कम  मुल्य  के  स्थायी  मदों  का  क्रय  सीधे  सैनिकों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  (1)  तीनो  dara को

 उपस्करों  तथा  स्टोर  की  पूति  करने
 वाली  गैर-सरकारी

 फर्मों
 तथा

 कंपनियों के  नाम  (2).  पूर्ति

 किए  गए  मद  (  3 3)  कौर  दरों  के  संबंध में  सूचना  कई  खण्डों में  होगी  wie  समेक्रित रूप  में

 सूचना  देना  बिल्कुल  प्र सम्भव  होगा
 |  इसके  इसमें  जो

 श्रम  लगेगा वह  होने  वाले  लाभ

 के  अनुरूप नहीं  होगा  ।

 ste  अधिकतर क्रय  पूर्ति  एवं  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  प्रतियोगी दरों  के

 अधार पर  किया  जाता  निविदाओं पर  निर्णय  करते  समय  पिछले  क्रय  मूल्य  पर  बढ़ोतरी  के  कारणों

 पर  विचार  किया  जाता  है  कौर  मूल्यों  के  प्रौचित्य  पर  विचार  कर  लिए  जाने  के  पश्चात  ही  arse

 दिए  जाते  हैं  ।  रक्षा  के  हिसाब  में  पूरि  एवं  निपटान  महानिदेशालय  के  ठेका  के  प्रति  पूति  करने  वाली

 फर्मों  द्वारा  लाभ  की  मात्रा  का  पता  लगाना  सम्भव  नहीं  स्वामित्व  आधार  पर  क्रय  के  बारे  में  दर

 की  लागत  संरचना  पर  विचार  कर  लिया  जाता  है
 तौर  यह  सुनिश्चित कर  लिया  जाता  है  जहां  तक

 संभव  गया  लाभांश  उचित  स्तर  पर  है  ।

 रक्षा  पूति  विभाग  उन्हीं  मदों  का  कार्य  कर  रहा  है  जिनका  विकास  कियां  जाता  है  कौर

 जिनका  श्रब  तक  आयात  किया  जाता  था  अथवा  जिन्हें  सेवाशर्तों  में  पहली  बार  लाया  जा  रहा  है  ।

 फिर  भी  बहुत  से  सालों  में  तुलनात्मक  दरें  उपलब्ध  दरों को  स्वीकार  करने  से  पूर्वे

 मूल्यों  को  कम  करने
 के

 प्रयत्न  किए  जाते  हैं
 ।

 रक्षा  पूति  विभाग  में  श्रत्तिम  रूप  दिए  जाने  अधिकांश  संविदाओं में  एक  समि

 बात-चीत की  जाती  है  ।  इस  समिति में  वित्त  तकनीकी  समितियों  ats  के

 प्रतिनिधि  सम्मिलित  होते  हैं  जिस  में  सरकार  को  अधिकतम
 लाभ  पर  स्टोर  प्राप्त  करने  के  लिए

 प्रयत्न जाते  हैं  ।

 अरब  संघर्ष
 के

 संबंध  में  भारतोय  रवैये  के  स्पष्टीकरण
 के

 लिए  मध्य  पुर्व
 की

 भारतीय  मिशन

 क  ५...

 739.  श्री  प्रियरंजन दास  मुंशी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 ने
 भ्र रब  संकट  के  सम्बन्ध  में  भारत

 के
 खेलें  के  स्पष्टीकरण  TH

 संघर्ष
 के

 समर्थन  हेतू  कोई

 मिशन  मध्य-पूर्वे भेजा  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 :

 जी  नही ं।  इस  सम्बन्ध  में  भारत
 भ

 द्वारा  ava  हितों  के  समर्थन  की  बात  सुविदित  है
 विदेश  स्थित  हमारे  दूतावास  तथा  संयुक्त

 राष्ट्र  में  हमारे  स्थायी  प्रतिनिधि  संबंधित  देशों  क  दास  से  बराबर  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  |

 पाकिस्तान  को  ईरान  के  रास्ते  से  श्रफ्रोकी  Weal  की  सप्लाई

 740.  श्री पी  ०  जी०  मावलंकर
 :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि
 भ्रमरी का

 बनाए  लघु  शस्त्र  तथा

 सैनिक  ईरान  बसरा  ह
 को  दिए  अथवा  भेजे  जा  रहें  हैं

 :  और

 यदि
 तो  इस  बात  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 ।
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 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेख पाल  :  हमारी  सूचना  के

 जिसमें  पाकिस्तान  से  प्राप्त  अखबारी  रिपोर्टें  शामिल  ईरान  से  पाकिस्तान  को  कछ  अमरीकी

 हथियार  कौर  उपकरण  भज  गए  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  सभी  सम्बद्ध  देशों  की  सरकारों  पर  निरन्तर  यह  ज़ोर  दिया  है
 कि

 सीधे  या  परोक्ष  रूप  से  पाकिस्तान  को  हथियार  भेजने  से  उपमहाद्वीप  में  सामान्य  स्थिति  लाने की  प्रक्रिया

 में  बाधा  पड़ेगी  श्र  वह  हमारे  लिए  जबरदस्त  चिन्ता  का  कारण  बन  ।

 में  गट  निरपेक्ष  देशों  का  सम्मेलन

 741.  श्री  पी०  जी ०  मावलंकर  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  भारतीय  प्रतिनिधियों के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  अल्जीयर्स  में  हुए  गुट-निरपेक्ष  देशों

 के  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था

 क्या  गुट  निरपेक्ष देशों  के  लिए  स्थायी  सचिवालय की
 स्थापना

 का
 समथन

 करने
 वाले  देशों

 में
 से  था

 ;  शर

 क्या  सरकार  ने  गुट  निरपेक्ष  देशों  का  अगले  सम्मेलन  दिल्‍ली  में  निमन्त्रण

 दिया है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्री  सुरेन्द्र पाल  fag)  :  श्रल्जीयसे के  गट-निरपेक्ष  शिखर

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  प्रतिनिधियों के  नाम  में  दिए  गए  हैं

 जी  नहीं
 ।

 भारत  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  लिए  स्थायी  सचिवालय  स्थापित  करने
 के

 पक्ष

 में
 नहीं

 है  क्योंकि  हमारे  विचार  से  इसका  गुट-निरपेक्ष  भ्रान्दोलन  के  स्वरुप  झर  संभावनाओं  पर  बुरा
 असर  पड़ेगा  ।

 अगला  गुट-निरपेक्ष शिखर
 सम्मेलन  1976

 में  कोलम्बो  में  करने  का  निराश्रय  हो  चका

 है  ।

 विवरण

 परिशिष्ट

 श्रल्जीयस  सम्मेलन  में  भाग  लने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधियों  के  नाम

 श्रीमती  इन्दिरा  प्रधान  मंत्री  *  के  .  के  के  ७.  के  क

 सरदार  स्वर्ण  विदेश  मंत्री  ।

 3  श्री पी०  एन०  प्रधान  मंत्री  के  विशेष  सलाहकार ।

 श्री  केवल  विदेश  सचिव  ।

 श्री  वाई०  टी  ०  वाणिज्य  सचिव ।

 0  श्री  क ०  बी०  भारत का  बेल्जियम |

 श्री  मोहम्मद  वाणिज्य  मंत्रालय  |

 श्री  एस०  भारत का  estas |

 श्री  एन०  संयुक्त  सचिव  विदेश  मंत्रालय  |
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 24.0

 1895

 ey,

 10  श्री  एन०  पी
 ०  मंत्री--संयुक्त  राष्ट्र  में  भारत  के  उप-स्थायी  प्रतिनिधि  ।

 11  श्री To  एन०  डी०  निदेशक  (Fo  एन०  विदेश  मंत्रालय |

 12  श्री  एस०  एम०  विदेश  मंत्रालय  |

 13  श्री  शारदा  प्रधान  मंत्री  सचिवालय  |

 14  श्री  एस०  एम०  एस०  निदेशक  एन  )  विदेश  मंत्रालय |

 15  श्री  एम०  आर०  वित्त  मंत्रालय  i

 16.  श्री  बी०  एन०  परामर्शदाता भारत  का  काहिरा ।

 17  श्री  एम०  उप  प्रधान  मंत्री  सचिवालय  |

 18  श्री  कार  एन०  प्रथम  भारत  का  हाई  |

 19  श्री  रणजीत  प्रथम  संयुक्त  राष्ट्र  में  भारत  का  स्थायी  मिशन  |

 20  श्री  गिरकर
 जी०

 प्रथम  भारत  का  भ्रल्जीयसें  |

 21  aft एफ  ०
 वी०

 द्वितीय  भारत  का  अल्जीयर्स  ।

 सौराष्ट्र  में  मशीन  टूल्स  प्लांट  स्थापित  करने  सम्बन्धी  गुजरात  सरकार  की  योजना

 742.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  J
 b  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  प्रतिकूल  होने  पर
 भी

 गुजरात  सरकार  ने

 सौराष्ट्र  में  मशीन  टूल्स  प्लांट  स्थापित  करने  की  झ्र पनी  योजना  को  आगे  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  प्लांट  के  लिये  गुजरात  सरकार  को  फिर  भी  केन्द्रीय  सहायता

 उपलब्ध करायी  जायेगी  ;

 इस  मामले  में  गुजरात  सरकार  के  श्रावेदन  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  विरोध  के  क्या  कारण

 भारी  उद्योग
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री दलबीर  :  से  गुजरात  इण्डस्ट्रियल

 इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  जो  गुजरात  सरकार  का  एक  उपक्रम  है  गुजरात के  भावनगर

 में  एक  मशीनी  झौजार  संयंत्र  स्थापित
 करने

 के
 लिये  उद्योग  तथा

 1951  के  लाइसेंस  के  लिए  हाल  ही  में  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।  इस  आवेदन पर  सरकार

 सक्रिय  रुप  से  विचार
 कर

 रही  है  ।  गुजरात  इण्डस्ट्रियल  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन ने  इस  परियोजना

 के  लिए  किसी  भी  विशिष्ट  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  नहीं की  है  ।

 743.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अरब
 औद्योगिक  सम्बन्ध

 विधेयक
 का

 प्रतिरुप  तैयार  कर  लिया  है  ;
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 यह  नया  विधेयक  संसद  में  किस  तारीख  तक  पेश  किया  जायेगा
 ?

 प्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )  विधान  क़े  ब्यौरे

 प्रभी  तक  भी  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  शर  विधेयक  को  संसद  में  यथा-संभव  शीघ्र  पेश  करने  के  लिए

 प्रयास किए  जा  रहें  हैं  ।

 उपदान  1972 में  त्रुटियां

 745.  श्री ई०  वी०  लिखे  पाटिल  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कुछ  विदेशी  कौर  भारतीय  संस्थानों  जिनके  कर्मचारियों की  संख्या  कई  राज्यों

 में  दस  से  प्रदीप  है  किन्तु  प्रत्येक  राज्य  में  दस  से  भ्रमित  यह  तक  देते  हुए  उपदान  अ्रधिनियम  1972

 के  अन्तरगत  प्यार  क्मेचारियों  को  उपदान  देंने  से  इनकार  कर  दिया  है  कि  अधिनियम  के  अंतगर्त  हम

 उपदान  देने  के  लिए  बाध्य  नहीं  हैं  ;

 क्या  ऐसे  किसी  संस्थान  के  कर्मचारियों  की  कौर  से  सरकार
 को

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुमा है  ;  कौर  यदि  तो
 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथव  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 कौर

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उक्त  भ्र धि नियम  में  विद्यमान  किसी  अन्य  की  शर  दिलाया

 गया  ait  यदि  तो  उसका  स्वरुप  कया  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  इस  प्रकार  का  कोई  मामला

 सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया है  ।

 सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  2.0  है  ।

 उपदान  भुगतान
 1972

 में  संशोधन  करने  के  लिए  प्रस  की  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  मिलਂ  बनाने  वाली  का  निर्माण

 746.  श्री ई०  वी०  fag  पाटिल  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  स्लेजिंग  मिल  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;
 कौर

 यह  मिल  कब  तक  चालू  होगी
 ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  अब  तक  लगभग  90%

 सिविल  तथा  संयचनात्मक  70%,  उपकरणों  की  स्थापना  का  कार्य  तथा  विद्युत

 करणों की  प्रश्न  का  60%  कार्य  पूरा  किया  जा  चुका  टेस्टिंग  तथा  फिनिशिंग  कार्य  भी

 साप  प्रारम्भ  किया  रहा है  ।

 स्लेजिंग मिल  के  वह
 1974

 के  प्रारंभ  में  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  स्टील  मल्टि

 काम्पलेक्स

 747  श्री  ई०  ato  ठीक fag  पाटिल  :  g  स्वात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि
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 बोकारो इस्पात  संयंत्र  के  स्टील  मैटिंग  काम्पलेक्स  में  a  100  टन  संपरिसतेंकों

 zt)  के  सम्बन्ध  में  बया  प्रगति  हुई  है

 उत्पादन  कज  तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  है  झर मैटिंग  काम्पलेक्स  में  acd

 स्टील  मैटिंग  काम्पलेक्स  की  कल निर्धारित क्षमता  कितनी  है
 ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  100  टन  के  प्रथम  करवटें

 100  टन  का  दूसरा  कन्वर्टर  लगाने  का  काम को  इस  समय  परीक्षण  के  तौर  पर  चलाया  जा  रहा

 श्री  लगभग  पूरा  होने  वाला  है
 |

 आशा है  दिसम्बर  1973  तक  इस्पात  पिण्ड  का  उत्पादन  होना  अझ्रारम्भ  हो  जाएगा  |

 स्टील
 मैटिंग

 शाप  की
 जिसमें  100

 टन  के
 4  कलक्टर

 कुल  निर्धारित  क्षमता

 17  लाख  टन  इश्पातपिण्ड प्रतिवर्ष  है  ।

 सस्ता  इस्पात  संबंधी  नीति  स्टोल  पालिसी  )  का  पुनरीक्षण

 748.  भी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  इस्पात खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे fe

 कया  सरकार  ने  शीरानी
 विद्यमान  सस्ता  इस्पात  सम्बन्धी  नीति  का  इस  बीच

 क्षण कर  लिया है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हं  ;

 इस्पात  के  मूल्य  सम्बन्धी  नई  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  इसका  सामान्य  उपभोक्ता

 पर  किस  प्रकार  प्रभाव  पड़गा  |

 इस्पात
 प्रौढ़

 खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  इस्पात  मूल्य

 नीति  में  कछ  संशोधन  किया  गया  है  ।  उत्पादन लागत  में  वृद्धि  कछ  प्रकार  के  इस्पात की  खपत  को

 कम  करने  की  आवश्यकता  अअरर्धाव्यवस्था
 के

 प्राथमिक
 क्षेत्रों  को  इस्पात  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 की  के  कारण  ऐसा  करना  पड़ा  |

 (1)  संरचनात्मकों  तथा  रेलवे  सामग्री  की  तीन  मुख्य  श्रेणियों  जिनका

 उपयोग  मुख्य  रुप  से  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  तथा  मल

 उद्योगों  द्वारा  किया  जाता  के  मूल्यों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  जायेगा  |

 इन  श्रेणियों  के  बारे  में  प्राम  उपभोक्ताओं  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 (2)  aa  किस्मों  के  इस्पात  के  मूल्यों  में  भिन्न  भिन्न  दरो  से  वृद्धि की  गई  है  ।

 इससे  अधिकांश  मामलों  में  श्राम  उपभोक्ताओं  पर  मामूली  प्रभाव  पड़ेगा
 (3)  ये  मूल्य  14

 /
 15 अक्तूबर  1973  की

 श्रघ॑रात्रि
 से

 लागू  किये  गये  हैं
 ।

 (4)  इंजीनियरी  के  माल  के  निर्यातकों  के  हितों  की  रक्षा  की  है  ।

 द्वारा  ५  प्रतिभा  में  न  ली  गई  कोयला खानें

 749.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 :  कया  इस्पात  प्रो  खान  मंत्री  यह  की  HAT  करेंगे  कि :

 नया  देश  में  कभी  भी  काफी  संख्या  में  कोयला  खानें  सरकार

 द्वारा  ग्रसने
 अधिकार  में

 :

 नहीं  ली  गई  हैं  ;  a
 ?

 यदि  ,
 प  इसके  बया

 कारण
 |  कि  के  |  हैं

 e  7
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 oe

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  सुबोध  :  (  दो  इस्पात  संयंत्रों  प्रात

 टाटा  बाइरन  एंड  स्टील  कम्पनी  कौर  इंडियन  परन  wes  स्टील  कमरों
 की

 बरा  होत  सानों  के

 छोड़  कर  सभी  कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जा  चुका है  |

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 जस्ते  को  मांग  तथा  उपलब्धता

 750.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  व्या  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  जस्ते  की  मांग  तथा  उसकी  उपलब्धता  में  भ्रातृ है  ;  भ्र ौर

 )  यदि  तो  इस  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही करने  का

 विचार है
 ?

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना  )  शौर  देश में

 विद्यमान दो  प्रद्वावकों  जिनकी  कल  वार्षिक  श्रनज्ञप्त  क्षमता  38,000 टन  लगभग  24,000

 टन  के
 अनुमानित  उत्पादन  की  तुलना  में  जस्ता  के  लिये  वर्तमान

 (1973-74)
 मांग  लगभग

 1,  31,000  टन  wat  गई  है  |  जस्ता के  लिये  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने  हेतु  निम्नलिखित

 कदम  उठाए गए  हैं

 (i)  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  विद्यमान  देवरी  जस्ता  प्रस्तावक  की  उत्पादन  क्षमता

 का  18,000  टन  से  45,000  टन  प्रतिवर्ष  तक  विस्तार  fear जा  रहा  है  ae

 यह  विस्तार  1976-77  तक  हो  जाने की  संभावना है  ।

 (ii)  सरकारी  क्षेत्र  में  विशाखापत्तनम  में  30,000  टन  की  क्षमता

 का  एक  नया  जस्ता  स्थापित किया  जा  रहा  है  जिसके  1976-77 तक

 चाल  होने  की  संभावना है  ।

 (iii)  कीमिनको बिनानी  जिंक  लिमिटेड को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित

 बिनानी पुरम  जस्ता  प्रस्तावक का  20,000  से  40,000  टन  प्रतिवर्ष तक

 विस्तार  करने  के  लिये
 '
 ama  qa  दिया गया  है  विस्तार के  1977-78 तक

 परा  होने  की  संभावना है  |

 (iv)  राजस्थान  के  राजपुरा-दरीबा  झ्र यस्क  निक्षेप ai  राज्य  के  अन्य  निक्षेपों  पर

 1,  00,000  टन  (50,000 टन  की  दो  प्रावस्थाओं में  )  की  क्षमता

 का  एक  नया  जस्ता  प्रद्वावक  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 तमिलनाडु  को  श्रीलंका  से  जाए  विस्थापितों
 क

 पुनर्वास  हेतु  वित्तीय  सहायता

 751.  श्री  सुखदेव  प्रसाद वर्मा  :  क्या  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाडू  सरकार  ने
 श्रीलंका  tare  विस्थापितों के  शीघ्र  पुनर्वास  हेतु  केन्द्रीय

 सरकार से  वित्तीय  सहायता  देने  का  अनुरोध किया  है  ;  ्

 यदि  तो  इस  पर  esta  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ।
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 ति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०
 :  शर

 तमिलनाडु  सरकार  से  श्रीलंका  से  लौटे  प्रत्यावासियों  के  पुनर्वास  के  लिये  सामान्य  रीति  के  अनुसार

 वित्तीय  सहायता  के  सम्बन्ध  में  हाल  में  कोई  पत्न  प्राप्त नहीं  हुकमो  ।  भारत  सरकार ने  प्रारम्भ

 से  ही  भारत  श्रीलंका  करार  1964  के  भ्रन्तगंत  भारत  wa  वाले  प्रत्यावासियों  के  राहत

 शौर  पुनर्वास  के  लिये  वांछित  धन  उपलब्ध  कराने  की  जिम्मेदारी  स्वीकार  की
 है

 ।  विशिष्ट

 योजनाओं  at  साथ  ही  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  कुछ  स्वीकृत  पद्धतियों के  war  पुनर्वास के  लिये  ऋण

 और  waar  मंजूर  किये  जाते  हैं  ।  उपर्युक्त  व्यवस्था
 के  अनुसार  तमिलनाडू  सरकार  को  प्र्

 तक

 380.76  लाख  रुपए  की  राशि  दी  जा  चुकी है  |

 तमिलनाडू  में  स्वीकृत  योजनाओं  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में

 रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  eto  5705/73)

 दिसम्बर  श्र
 1973  के

 दौरान  युद्धबंदियों  की  वापिसी

 752.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 :

 श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :
 क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 सितम्बर ait
 1973

 में  कुल
 कितने  पाकिस्तानी  युद्धबन्दी  भारत से

 पाकिस्तान वापिस  भेजें  गये  भ्रौर

 उन  पर  कितना  व्यय  पाया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  सितम्बर  1973  क  दौरान  77  युद्धबंदियों

 को  तथा  ८  1973  के  दौरान  6169  को  स्वदेश  भेजा  गया  था  |

 संकलित  किये  गये  खर्चे  के  30  1973 तक  पाकिस्तानी  युद्धबंदियों

 जिसमें  सुरक्षात्मक  हिरासत में  रखे  गये  सैनिक भी
 सम्मिलित  लगभग  26,86,49,0 00

 रुपए  खां  किये गये  हैं  ।  सितम्बर  कौर  अक्तूबर  1973
 के

 दौरान  जो  युद्धबन्दी  स्वदेश
 भेजे  गये

 हैं
 उन

 पर  किये  गये  ्  को  अलग  से  संकलित  नहीं  किया गया  है  |

 रूपकला  इस्पात  संयंत्र  में  विस्फोट

 754.
 श्री  श्याम  सुन्दर

 :
 इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या  हाल

 ही  में  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  कोई  विस्फोट  gar  था  श्र  क्या  कूछ  ही  दिन  पश्चात  उसी

 स्थान पर  एक  अन्य  विस्फोट  रोक  यदि
 तो  इन  दुर्घटनाओं  की  जांच  का

 क्या  परिणाम

 निकला है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  सुबोध
 :  हाल में  इस  प्रकार  का  कोई

 विस्फोट  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  कौर  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  बीच  भूमि  के  हस्तांतरण के  बारे  में

 करार

 755.  श्री  श्याम  सुन्दर  क्या  इस्पात कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  उड़ीसा  सरकार  की  शोर  से  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  को  भूमि  के  हस्तांतरण  के

 बारे  में  कारार  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इसके क्या  कारण
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 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  जी  नहीं  wi  शर्तें तय

 रूपकला  इस्पात  संयंत्र  में  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजे  गये  उड़ीसा  सरकार  के  कर्मचारी

 756.
 श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र

 :
 इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भिलाई  कौर  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्रों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजे  गये  अन्य  राज्य  सरकारों  के

 कर्मचारियों  की  तुलना  में  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र में  प्रतिनियुक्ति पर  भेजे  गयें  उड़ीसा  सरकार  के

 कर्मचारियों संख्या  कितनी  है  ।  ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  राउरकेला  इस्पात

 कारखाने  में  उड़ीसा  सरकार से  प्रतिनियुक्ति पर  जाये  हुए  कर्मचारियों  की  संख्या  23  है  जिनमें

 4  एग्जेक्यूटिव  )
 तथा  19  नान-एग्जेक्यूटिव हैं  ।

 तीन  अन्य  कारखानों
 में

 सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  से  प्रतिनियुक्ति पर  कराये  हुए  व्यक्तियों  के  तदनुरूपी  ates  निम्नलिखित हैं
 :-

 कल  एग्जेक्यूटिव  नान-एग्जेक्यूटिव

 4  4

 भिलाई  9  1  8

 बोकारो  10
 नहीं  हैं  )

 निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  रक्षा  उत्पादन  का  सुदूर  आधार

 757.  श्री  रामेश्वर  प्रसाद  सिह
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  मंत्रालय  रक्षा  उत्पादन का  सुदृढ़  धा  बनाने  का  विचारकर  रहा  है
 ate  पर्याप्त  रूप से  भ्रात्मनिभंरता की  स्थिति  में  होने  का  प्रयास कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  प्राप्त की  गई  श्रात्मनिभ॑रता का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  जी  हां  |

 सरकार  की  यह  घोषित  नीति  है  कि  रक्षा-संबंधी  झ्रावश्यकताओं  के  मामलें  में

 निर्भरता
 प्राप्त  की  जाए  ।  इस  दिशा  में  सरकार  ने  देसी  उत्पादन  का  ऐसा  आधार  बना  लिया  है

 जो  प्रौद्योगिकी  दृष्टि  से  ठोस  रक्षा  सैनिकों  को  हथियार तथा  रक्षा  उपस्कर  संबंधी  aa

 जरूरी  आवश्यकतायें  को  पूरा करने  के  लिये  समुचित है
 ।

 हम  छोटे  हल्की  तोपों  कौर  उनके  गोला-बारूद के  संबंध  में
 निभा

 हो  गए  हैं  ।  फील्ड  कौर  मध्यम  कोटि  के  तोपखानों  के  लिये  देशी  क्षमता का  निर्माण

 जा  रहा  है  |  ass  रेजीमेण्टों  को  उत्तरोत्तर  देश  में  ही  बनें  विजय  टैंकों  से  लेस  किया  जा  रहा है
 नौ

 सेना  के  लिये  हम  लिवेण्डर-दलाल फ़िट  बना  रहें  हैं  तथा  वायु  सेना  के  लियें  1
 ग्र  श्रल्बोट हवाई जहाज हवाई  जहाज  ।  रक्षा  सेनाओं

 के
 लिये

 संचार  उपस्कर  तथा  श्रावश्यकताएं

 देशी  उत्पादन  से  पूरी  हो  रहीं  हजारों  फैक्टरियों  में  एसटी-टैंक  मिसाइलों का
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 का

 rent  थ
 लेकिन कुछ  मामलों में  उपस्कर  at  sara  At  अ

 या  तो  स्थिति  की  आवश्यकता  के  का  उपस्कर  ale  के  भ्रत्यन्त  परिष्कृत होनें  ae  इसलिये

 देश  में  उपलब्ध  ada  डिजाइन  व  विकास  संबंधी  सामने से  परे  होनें  के  या  देश  में

 उसे  बनाने  में  श्रत्याधघिक  लागत | ्  कारण  जरूरी है  |

 श्रीलंका  भारतीय  मछ्ग्ों  की  गिरफ्तारी

 758.  श्री  कार  एन०  बमन  :

 श्री  हुकुम  चन्द्र  कछवाय
 :

 {  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 J

 श्री  लंका
 सरकार  द्वारा

 3  1973 को  कितने  भारतीय  मछुआरों को  पकड़ा

 गया  था

 श्रीलंका
 सरकार  द्वारा

 उनको  पकड़े जाने  के  कारण  क्या  है  ;

 क्या  इन  मछुआरों  को  इस  बीच  रिहा  कर  दिया गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इन  wont  की  रिहाई  के  लिये  कया  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल

 :  61  भारतीय  veal को

 श्रीलंका  सरकार  ने
 23  सितम्बर  1973  को  गिरफ्तार किया  3  को  नहीं  ।

 श्रीलंका  सरकार  क भझ्रनुसार  ये  मछुए  इस  कारण  पकड़े  गये थे  कि  वे  श्रीलंका  के  उत्तरी

 तट  से  एक  मील  से  कम  दूरी  पर
 श्रीलंका

 के  प्रादेशिक  जल क्षेत्र  में  मछलियां  पकड़  रहे  थे  ।

 यह  मामला  कोलम्बो स्थित  हमारे  हाई  कमीशन के  जरिये  श्रीलंका  सरकार के  सांथ

 उठाया  गया  था  प्रौढ़  वे  मछुए  तत्काल  छोड़  दिये  थे  ।

 प्रश्न नहीं  उठता

 भारत-भूटान  सीमा  सम्बन्धी  पट्टी  मानचित्र

 759.  श्री  आर०  एन०  बमन :

 श्री  एम०  एस०  शिव स्वामी :
 क्या  विदेश  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  केनी ना  fa  :

 क्या  भारत  कौर
 के  प्रतिनिधियों  ने  हाल  ही  में  भूटान  सम्बन्धी  पट्टी

 पर  हस्ताक्षर  किय हैँ

 क्या  जनता  को  यह  मानचित्र  उपलब्ध  कराया  जायेगा  ;  कौर

 यदि  at,  तो  कब  तक॑  ?

 विदेश  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 सुरेन्द्र  पाल  :  कुछ  समय

 से
 दोनों

 cat
 के

 सर्वेक्षण
 दल  भारत-भूटान  सीमा  का  सर्वेक्षण करं  रहे  हैं  ।  हाल ही  में

 भारत  कौर  भूटान

 के  प्रतिनिधियों  ने  कुछ  पट्टी  मान चित् नों पर  जिनका  संबंध
 सीमा  के  उस  हिस्से  से  है  जिसका

 सीमांकन  हो  चुका  है  जो  दोनों  पक्षों  को  स्वी  कार्य  हस्ताक्षर  किये  ।
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 प्रश्न नहीं  उठता  ;  क्योंकि  पूरी  सीमा
 का

 सीमांकन  नहीं  gate |

 प्रश्न नहीं  उठता

 Proposal  to  use  Machines  in  Employment  Exchanges  for  Keeping  Records

 769.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri :  Will  the  Minister  of  Labour  be  plcased
 to  state

 (a)  whether  it  is  proposed  to  use  recording  machines in  the  Employment

 Exchanges  for  keeping  records;  and

 (0)  if  so,  the  reasons  which  necessitated  the  use  of  the  said  mach‘nes

 and  the  likely
 i
 improvement  to  be  effected in  the  working  of  Employment  Exchan-

 ges  thereby
 ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Bal  Govind
 Verma):

 (a)  and (b b)  Mechanisation  of
 Employment  Exchange  operations  for  matching

 job- weaker  against  notified  demands is  being  tried  out  at  Delhi  for  renderi ing

 prompt  and  efficient  service  to  job-seekers  and  employers.

 गुजरात  में  रोड  रोलरों  की  सप्लाई

 761.
 श्री  डी०

 पी०  जडेजा
 :  क्या  पूर्ति  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गुजरात
 राज्य  ने  रोड  रोलरों  संबंधी  भ्र पनी  आवश्यकतायें बता  दी

 यदि  तो  उसकी  श्रावश्यकताओओं  को  पूरी  तरह  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 कया  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 पूति  तथा  पुनर्वास  मंत्री
 azo  कण

 हां
 ।  गुजरात

 सरकार
 ने

 पूर्ति
 ate  निपटान  महानिदेशालय  को  1972-73  तथा  197

 तथा  100  रोड  रोलर  सप्लाई  करने  के  वास्ते  2  मांग पत्र  भेजे  ।

 देश  की  सीमित  उत्पादन
 क्षमता

 के
 कारण

 रोड  रोलरों  की
 मांग

 पूर्णतया  पूरी  नहीं
 की  जा  सकी |  गुजरात सरकार  उनकी  आवश्यकताओं  को  उचित  प्राथमिकता  देते

 हुए  निम्नलिखित आवंटन  किया  गया

 qq  किया गया  आवंटन

 1972-73  33

 1973-74  53

 गुजरात  में  तांबे  पीतल  की  मांग

 762.
 श्री  डी०

 पी०
 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 (®)  क्या  गुजरात  राज्य  में  जामनगर  में  बिजली  के
 फालत  पुर्जों

 के  निर्माण
 के  लिये  तांबे

 six  पीतल  की  बड़ी  मांग  है  ;

 क्या  भारत  में  तांबे  पीतल  की ्  की  भी बड़ी कमी  है  ;  कौर
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 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  क्या  पग  उठा  रही है ? NO  ee

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  :
 से  (7)  सूचना N

 एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 टेलको  एण्ड  ट्यूब  कम्पनी  जमशेदपुर  के  पीड़ित  श्रमिकों
 की

 पुनः  बदली

 763.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  श्रम  मंत्री  30  1973  के  झ्र तारा कित प्रश्न  संख्या

 4998 के  उत्तर  के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  क्या

 पार्टियों
 के

 साथ  न्यायालय  से

 बाहर  ही  समझौता
 कर  लेने

 सम्बन्धी  उच्च-स्तरीय
 चर्चा  के  परिणाम  स्वरूप  टेलको  एण्ड  ट्यूब  कम्पनी

 जमशेदपुर  के  बरखास्त किये  गये  कर्मचारियों  को  बहाल  कर  दिया  गया  है  कौर  यदि  तो

 कितने  कर्मचारियों  को  बहाल  कर  दिया गया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :
 इस  मामले  को  सुलझाने  के  राज्य

 सरकार  द्वारा  प्रयास  जारी  हैं  ।

 अमेरीका  तथा  सोवियत  संघ  में  अध्ययन  कर  रहे  विद्यार्थी

 764,  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  विदेश  मंत्री  30  1973  के  अतारांकित प्रश्न  सं०  5085

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 तथा  सोवियत  संघ  में  अध्ययन  कर  रहे  छात्रों  की  कुल  संख्या

 संबंधी  जानकारी इस  बीच  एकत्रित कर  ली  गई  है  कौर  यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ;

 क्या  सोवियत  संघ  के  साथ  इस  श्राशय  का  करार  emt  है  कि  केवल  शिक्षा

 मंत्रालय  अथवा  श्राई०  एस०  सी ०  य० ्  एस०  STU  प्रायोजित  छात्रों  को  ही  वहां  के  किसी  विश्वविद्यालय

 में  दाखिल  किया  जा  सकता  है  ;  जबकि  ब्रिटेन  तथा  अमेरिका  में  यदि  संबंधित  विश्वविद्यालय  चाहे

 तो  किसी  भी  छात्र  को  प्रवेश  दे  सकता  है  ;

 यदि  तो  इस  भेद  भाव  का  क्या  कारण  है  ;  ate  यदि  तो  इन  तीनों  देशों के

 बारे  में  तत्संबंधी  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल
 :

 जी  हां
 ।

 गत  तीन  वर्षों  में  य९८

 भ्र मेरी का  कौर  सोवियत  संघ  में  पढ़ने  वाले  विद्यार्थियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  ——

 अठ  Yo  स०  764

 देश  का  नाम  1970  1971  1972

 यह  क०
 cm

 डे  उ  [oy  नहीं  हैं  |  1,897  1,689

 5,137  5,683  4,071 अ्रमेरीका

 सोवियत  संघ  99  98  91

 कौर  ऐसा  कोई  समझौता  तो  नहीं  है  लेकिन  सोवियत  संघ  की  शैक्षिक  संस्थाओं

 में  तभी  विदेशी  विद्यार्थियों  को  दाखिला  मिलता  है  जब  कि  वे  सम्बद्ध  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  किए

 गए  हों  श्रथवा  उसने  उन  विद्यार्थियों  के  नामों  का  झ्रनुमोदन  किया  लेकिन  यू०  क०  गैर  एस०

 ए०  में  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  होती  |
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 हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  लिमिटेड  के  उत्पादन  की  विविधता

 765.  श्री  भोगेन्द्र  झा  ||
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे कि

 श्री  बाई०  इ०  ओवर  रेडी

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  के  उत्पादन  में  विविधता  लाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  में  कोई  अ्रतिरिक्त  पूंजी  लगानी  होगी

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर
 :

 था  हां
 ।  हिन्दुस्तान

 मशीन  टूल्स  का  विचार  पांचवी  कौर  छठी  पंचवर्षीय  योजनाग्रों में में  निम्नलिखित  वस्तु ग्र ों  का  उत्पादन

 शुरु  करके  अपने  उत्पादों  में  विविधता  लाने  का  है
 :

 (1)  हेड स्टाक  शभ्राटोमेटिक्स  एण्ड  हारोलोजिकल  मशीनें  ।

 (2)  न्यू मिर कल  कन्ट्रोल  मशीन  टल  |

 (3)  बेड  टाइप  मिलेगी  मशीनें  ।

 (4)  लैप  बनाने की  लैंप  कौर  लैंप  के  हिस्से-पुर्जे  ।

 ्
 |  o  )  टूल  डाइ  शाप

 प्रो
 हाइड्रोलिक  एलीमेंट  पावर  पैक  ।

 (6)  प्लास्टिक  निःस्रवण  मशीनें

 (7)  विशेष  प्रयोजन  की  मशीनों  की  क्षमता  बढ़ाना  ।

 (8)  दबने  वाली  रिजिड  वील  शभ्रल्यमीनियम  coal  के  लिए  निःस्रवण  मशीनें  ।

 (9)  वेब  श्राफ  सेट  मशीने ं।

 (10)  मोटर  सुधारने के  उपकरण  ।

 |  कृषि  मशीनें तथा  उपकरण

 (  )  घड़ियों  के  लिए  मेन  dae  कौर  शाक  डेवाइस ।

 (13)  मेटल  फार्मिंग  ट्रांसफर  एलीमेंट  कौर  संबंद्ध  उपकरण  |

 (14)  सूक्ष्म  मशीन  टूल  बेयरिंग |

 (15)  बाल  तथा  रोलर  का  निर्माण  करने  के  लिए  सूक्ष्म  मशीनें  ।

 (16)  लाइनोटाइप हाट  मेटल  अलग  कास्टिंग  मशीने ं।

 (17)  पैक  करनें की  कम्पोजिंग की  टाइप  जिल्द  साजी  तथा  सिलाई
 मशीनें  we  प्रोसेस कैमरा
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 (18 8)  प्रतिदिन  कैमरा
 तथा

 टाइमर  as
 ।

 (19)  इलेक्ट्रो  डिस्चार्ज  ट्यूब  ।

 योजना  का  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा
 कंपनी

 ने
 लगभग  40  करोड़  रुपये  का

 stated  क्षमता  परिव्यय  का  श्रीमान  लगाया  है  |

 Indian  Team  of  Doctors  sent  to  Syria

 766.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  External  Affairs

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  sent  a  team  of  Doctors  to  Syriain  October

 1973  with  medicines  and  instruments  ;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  doctors  and  the  value  of  medicines  sent  in  Indian

 currency

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra

 Pal  Singh)  (a)  Yes  Sir.

 (b)  The  medical  team  consisted  of  10  specialist  Doctors  and.4
 Operating

 Room  Assistants.  The  value  of  the  medicines  and  equipment  including instru-

 ments  Rs.  3  lakhs.

 Overtime  Allowance  Paid  to  Employees  of  Ministry  of  External  Affairs

 during  last  three  Years

 767.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  Will  the  Minister  of  External  Affairs

 be  pleasedto  state

 (a)  whether  the  amount  of  overtime  allowance  paid  to  the  employees  of

 1972-73  increased  considerably  as his  Ministry  during  the  financial  year,

 compared  to  that  for  the  years  1970-71  and  1971-72

 (b)  the  year-wise  amount  of  overtime  allowance  paid  during  each  of  the

 above  financial  years  ;  and

 (c)  whether  in  view  of  the  financial  difficulties,  Government  propose  to

 slash  down  the  estimated  amount  of  overtime  allowance  to  be  disbursed  during
 1973-74  and  if  so,  the  action  propsed  to  be  taken  in  this  regard

 ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh)  (2)  Yes  Sir

 (b)  1970-71  Rs.  5-81  Lakhs

 1971-72  Rs.  5:09  Lakhs

 1972-73  Rs.  7:18  Lakhs

 (c)  Yes,  Sir.  The  decision  of  Government,  on  the  recommendations  of  the

 Third  pay  Commission  is  that  the  system  of  grant  of  Over  Time
 Allowance

 in  non-industrial  establishments  shall  continue,  but  the  conditions  un ider  which

 this  allowance  may  be  granted  shall  be  tightened,
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 rce  A Accident  of  Air  Fo  avy  ह क ircratt  in  Punjab

 768,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  two  Air  Force  aircraft  met  with  an  accident  in  October,

 1973  in  Punjab  and

 (b)  the  estimated  loss  and  the  results  of  the  enquiry  conducted  by

 Government ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  This  will  be  known  only  after  the  proceedings  of  the  Court  of  Inquiry
 which  is  in  progress  are  finalised

 Unions  of  Civil  Employees  in  Indian  Defence  Establishments

 769.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2643  on  the  9th  August,

 1973  regarding  the  Uniors  of  Civil  Employees  in  the
 Indian

 Defence  Estab-

 lishments  and  state:

 (a)  whether  information  regarding  Parts
 (a)

 and  (b)  of  the  question  has

 since  been  collected ;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defence

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  (a)  and  (b)  Yes,  Sir  There  are  at  present  142

 recognised  unions  of  Civilians  Employees  in  Defence  Establishments  all  over

 India.  The  unions  are  functioning  at  unit/Area  level.  Besides  the  unions,  there

 are  two  Federations  of  Defence  civilians
 functioning

 at  all-India  level.

 Information  regarding  membership  of  the  unions  is,  however,  being  collected

 and  will  be  laid  on  the  Table.  of  the  Hosue

 विक्रांत व  लिए  है  यर  विमान 770.  श्री  श्रार०  कठ  सिन्हा

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर
 :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  विमान  वाहक  के  लिए  ब्रिटेन  को  हाकर

 नामक  से  हैरियर  विमान  कंपनी  से  हैरियर  विमान  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किया  गया

 क्या  सरकार  हाकर  सिडल लो  से  कैरियर  विमान  प्राप्त  करने  में  रसूल  रही  है

 शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  विक्रांत केलिए के  लिए  विमान  उपलब्ध करवाने  के  लिए

 सरकार  का  दया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  क्योंकि  विमानों  के  बिना  विक्रांत  का  किसी भी  स्थिति

 जिसमें  इसकी  आवश्यकता पड़  सकती  में  बेकार  हो  जाएगा ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन राम  )  :  जी  ड़ी  श्री यन
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 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 उपर्युक्त  विमान  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  विभिन्‍न  प्र
 स्रावों

 का
 अध्ययन  कर  रही

 है  ।

 भारत  के  विरुद्ध  पाकिस्तान  की  युद्ध  की  तैयारी

 771.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान
 2  1973

 के  हिन्दुस्तान टाइम्स में टाइम्स  मेंਂ  पाक  बिल्डर

 सेबरल  बस  फार  बार्डर  डिफेन्सਂ  सीमा  सुरक्षा  के  लिए  अनेक

 बांध  बना  रहा  शीर्षक  के  प्रतिशत  छपे  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  पाकिस्तान  भारत  के  विरुद्ध  अ्रपनी  रक्षा  सेवाओं  को  पुरी  तरह  तैयार  कर  रहा

 यदि  तो
 भारत  इस  चुनौती  का  मुकाबला  करने  के  लिए  क्या  उपाय  कर  रहा

 क्या  हाल  में  भारत  के  साथ  हुई  लड़ाई में  पाकिस्तान द्वारा  उठाई  गई.हानि  को

 उसने  पूरा  कर  लिया  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 :  जी  श्री मन

 ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  जिससे  भारत  के  विरुद्ध  युद्ध  के  लिए  पाकिस्तान  की

 तैयारियों
 का  पता  चलता  हो

 ।
 लेकिन  पाकिस्तान  द्वारा  अपने  उपस्कर  प्रशिक्षण  में  सुधार  लाने

 के  लिए  की  जाने  वाली  सामान्य  गतिविधियों  की  रिपोर्टे  मिली  हैं  ।

 पाकिस्तान  में  होने  वाले  ऐसे  विकासों  पर  सावधानी  gan  निगरानी  रखी  जाती  है

 जिसका  हमारी  सुरक्षा  से  संबंध  हो  ।  रक्षा  संबंधी  अपने  उपायों  की  योजना  बनाते  समय  इन  विकासों

 को
 ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 पाकिस्तान  ने  थल  सेना  श्र  नौसेना  का  जो  सामान  खोया  था  उसे  काफी

 हद  तक  पुरा  कर  लिया  है  |

 राष्ट्रीय  सजूरी  नीति  का  निर्माण  करने  क  लिए  बेतन  ढांचे  का  विश्लेशण  के  लिए  सेल  स्थापित

 करना

 772.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता
 :

 श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्र  ने  राष्ट्रीय  मजूरी  नीति  का  निर्माण  करने  के  लिए  ates  एकत्रित  करन

 श्र  वेतन  ढांचे का  विश्लेषण  करने  के  लिए  श्रम  मंत्रालय  में  एक  मजरी  सेल  स्थापित  करने  का

 निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  बारे  में  कब  तक  भ्रान्ति  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ;

 यह  किस  सीमा  तक  लाभकारी  होगा  ;  alk

 उदेश्य  क्या  होगा  ? इसका  मुख्य  vas  नन  el  ||
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 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (at  बाल  गोविन्द वर्मा  )  से
 जी  at  ।  मजूरी  आंकड़े

 झर  प्राय  सम्बद्ध  विषय-वस्तु  एकत्र  ak  विश्लेषित  करने  के  लिए  एक  मजूरी  सेल  स्थापित

 करने  का  निर्णय  किया  गया  है  कौर  यह  महसुस  किया  जाता  है  कि  यह  नीतियों के  मूल्यांकन

 निर्माण में  उपयोगी  होगा  ।

 अ्रहमदाबाद  टेक्सटाइल  मिल  श्रोनसं  एसोसिएशन  कौर  टेक्सटाइल  लेबर  एसोसिएशन

 के  सोच  करार

 773.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :
 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  इनके  मंत्रालय  की  सहायता  से  अ्रहमदाबाद  टेक्सटाइल  मिल श्रोनज़ें  एसोशिएशन

 भर  अ्रहमदाबाद  लेबर  एसोशिएशन  के  बीच
 12  सुनील करार  ;

 यदि  तो  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 Gs)  अहमदाबाद  कीं  कपड़ा  मिलों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  इससे  कितना  लाभ

 होगा ;  atk

 क्या  मिल  मालिकों  द्वारा  करार  को  शीघ्र  कौर  पूर्ण  रूप  से  क्रियान्वित  करवाने के  लिए

 इनके  मंत्रालय  द्वारा  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा )  से  ad  मामला  अनिवार्य

 रूप  सें  राज्य  के  कार्यक्षेत्र  में  भ्रांति  है  ।

 गुजरात  में  स्पंज  लोहे  का  कौोरखाना

 774.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  इस्पात शर  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 श्री  प्रभु दास पटेल  :

 क्या  गुजरात  भझ्ौद्योगिक  विकास  निगम  ने  गुज  रात  राज्य  में  प्राकृतिक  गैस  को  श्रपचायक

 के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  वाला  संयंत्र  लोहा  बनाने  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस

 मांगा  है  ;

 कया  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  कहा  है  कि  इस  कारखांने  के  लिये  प्रयोज्य  सामग्री

 के  रूप  में  इस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  मात्रा  में  प्राकृतिक  गैस  उपलब्ध  है  ;  भ्र

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  लाइसेन्स  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  यदि  तो  इस

 सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  कर  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  मंत्री  सुबोध
 :  से  श्रपचांयक के

 रूप  में  प्राकृतिक  गैस  का  इस्तेमाल  करके  प्रतिवर्ष  1.  80  लाख  टन  स्पंज  लोहे  का  उत्पादन  करने का

 गुजरात  औद्योगिक  निवेश  निगम  का  प्रस्ताव  लाइसेंस  समिति  ने  भ्रनुमोदित  कर  दिया  है  ate  उनको

 प्रायः-पत्र शीघ्र  ही  दे  दिया  जाएगा  ;  गुजरात  औद्योगिक  निवेश  ने  सुचित  किया  है  कि  इस

 प्रायोजना के  लिए  प्राकृतिक  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  झ्रायोग  से  हो  जायेंगी
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 इस्पात  की  कमी  को  पुरा  करने  क  लिये  कार्यवाही

 775.  शी  प्रसन्न  भोई  हता
 |  क्या

 इस्पात

 श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  ato  सियासत :  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  इस्पात  की  कभी  को  पुरा  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने

 का  है  ;  रोक

 यदि  तो  प्रस्तावित  कार्यवाही  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध
 :  सनौर  इस्पात  की

 कई  श्रेणियों  की  उपलब्धि  मांग  से  कम  रही  है  ।  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  उठाए  गए

 कदमों  में  प्रौद्योगिक  सुधारों  द्वारा  देशीय  उत्पादन  में  वृद्धि  मालिक-मजदूर  सम्बन्धों  को

 बेहतर  संयंत्र  मशीनों  के  रख-रखाव  में  सुधार  आयात  के  मामलें  में

 ऐसी  मदों  के  रायात  क  बारे  जिनकी  सप्लाई  आयात  की  उदार  नीति  निर्वात

 का  विनियमन  ate  वितरण  प्रणाली  को  दोषरहित  बनाना  शामिल  हैं  ।

 Fall  in  production  of  Coal  aiter  Nationalisation  of  Coking  and  Non-coking  Coal

 Mines

 १6,  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines

 Shri  Samar  Guha:  J  be  please  d  to  state:

 (a)  whether  the  production  of  coal  has  fallen  after  the  nationalisation
 of  coking  and  non-coking  coal  mines;

 (b)  if  so,  the  extent  of  fall  in  production  ;

 (c)  the  reasons  therefor;  and

 (d)  the  steps  taken  by  Government  to  augment  the  production  and  the
 results  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda):

 (a)  Compared  to  the  production  in  the  corresponding  months  of  the  ‘year  pricr
 to  the  nationalisation,  the  production  of  coal  after  nationalisation,  has  not

 fallen,

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 (d)  Reorganisation  and  reconstruction  of  the  taken  over  mines  with  a

 view  to  maximising  the  produciion  from  the  exisiing  mines,  arein  hand,  New:

 mines,  including  some  open  cast  mines,  which  would  give  production  earlier,
 have  also  been  taken  up  for  development.  These  s‘eps.are  expected  to  yield
 results  in  the  Fifth  Plan.

 Fall  of  Production  and  Profit  of  Indian  Copper  Co.  Ghatsila  after

 Nationalisation.

 777.  Shri  Ramavatar-Shastri:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased.  to  state:

 (a)  whether  the  production  of  copper  and:the  profit  earned  thereon  have

 fallen  vatter  the  nationlisation  of
 Indian  Copper

 Ghatsila.
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 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  fall  in  the  production  and  profit;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  augment  the  production  and

 increase  the  profit?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev

 Prasad):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Following  steps  have  been  taken  for  increasing  the  production  at

 Indian  Copper  Complex,  Ghatsila.

 (1)  A  scheme  for  the  sinking  of  a  Vertical  Shaft  for  increasing  copper
 ore  production  at  Surda  Mine  has  been  recently  sanctioned.  A

 detailed  project  report  is  under  preparation.

 (ii)  A  new  Concentrator  Plant  for  treating  2,000  tonnes  cf  copper  ore  per

 day  is  being  set  up  at  Mosaboni  mine.  This  Plant  is  expected  to  be

 ready  by  April  1974.

 (iii)  The  production  of  copper  ore  at  Pathargora  Mine  is  being  increased

 from  the  present  rate  of  200  tonnes  to  600  tonnes  per  day  over  a

 period  of  2  years.

 (iv)  The  miming  methods  at  the  Mosaboni  Mine  are  being  improved  for

 achieving  higher  output.

 The  above  steps  are  expected  to  lead  to  further  improvement  in  production
 and  profit  at  the  Indian  Copper  Complex,  Ghatsila.

 Scheme  to  Augment  Copper  Production

 778.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  formulated  ascheme  to  augment  copper

 production  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  and  the  extent  to  which  it  would

 help  the  country  achieve
 self-sufficiency

 in  the  field  of  copper?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev

 Prashad)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  task  of  developing  copper  deposits  in  the  country  has  been

 entrusted  to  Hindustan  Copper  Ltd.,  N.C.  L.  have  several  projects  in  hand
 for  augmenting  copper  production.  Some  of  the  prominent  projects  are—

 Khetri  Copper  Project

 Khetri  Copper  Complex  comprises  Khetri  and  Kolihan  Copper  Mines-
 It  consists  of  a  refinery,  concentrator,  smelter  and  Acid-cum-Fertiliser  Plant.
 The  concentrator  Plant  has  been  commissioned  and  the  other  surface  plants
 will  be  ready  by  the  middle  of  1974.  Concerted  efforts  are  now  being  made  to

 improve  the  mining  techniques  and  to  step  up  ore  production.
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 Indian  Copper  Complex

 The  expansion  schemes  include  increasing  the  rate  of  production  of  copper
 ore  at  Surda  Mine,  setting  up  of  a  new  concentrator  Plant  at  Mosaboni  Mine,

 increasing  of  production  of  copper  at  Pathargora  Mine  from  200  tonnes  per  day
 to  600  tonnes  over  a  period  of  2  years,  etc.  The  Copper  deposits  at  Rakha  in  the

 vicinity  of  Indian  Copper  Complex  are  being  developed  in  two  phases.  The  work

 on  Rakha  phase  I  project  is  nearing  completi.n  whereas  for  phase  II  a

 feasibility  report  is  under  preparation.

 Malanikhand  Copper  Project

 To  develop  these  promismg  dep  siis  as  early  as  possible,  recently  an  agree-
 ment  has  been  signed  by  Hindustan  Copper  Ltd.,  with  a  Soviet  Agency  for  the

 preparation  of  Detailed  Project  Report.

 In  addition  to  the  above  mentioned  copper  deposits,  Hindustan  Copper
 Limited  is  also  developing  other  small  copper  deposits  like  Dariba,  Chandmani

 etc.  im  the  neighbourhood  of  Khetri.  It  is  expected  that  by  the  end  of  5th  Five

 Year  Plan,  the  indigenous  production  of  Copper  metal  in  the  country  will  be

 about  45,000  tonnes.

 Problems  of  Danapur  Cantonment  Board

 779.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  a  Member  of  Parliament  has  written  to  him  on  the  8th
 October  about  certain  problems  of  Danapur  Cantonment  Board;

 (b)  if  so,  the  gists  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereon?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  (a)  Yes  Sir,

 (b)  The  Hon'ble  Member  has  suggested  improvement  of  the  sanitary
 conditions  in  some  of  the  civil  areas  and  repair  of  two  of  the  roads  in  the

 Cantonment.

 (c)  The  matter  is  under  examination  in  consultation  with  the  local

 authorities.

 गिरिडीह  कोयला  खान  के  सेवानिवृत्त  मजदूरों  की  भविष्य  निधि  को  बकाया  राशि  की  अदायगी

 न  करना

 780.  श्री  रामावतार  तिवारी  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गिरि दी हू  कोयला  खान  सेवानिवृत्त  मजदूरों  को  धनबाद  स्थित  कोयला

 खान  परिशिष्ट निधि  कार्यालय  द्वारा  उनकी  भविष्य-निधि  की  बकाया  राशि  की  श्रदायगी  नहीं  की

 गई  है  ;

 क्या  संयुक्त  कोयला  मजदूर  संघ  गिरिडीह  ने  उक्त  कार्यालय  के  अधिकारियों को

 बारबार  स्मरण  कराया  है  कि
 वे  सम्बन्धित

 मजदूरों
 की  बकाया  राशि  at  तुरन्त  अदायगी  करने  की

 व्यवस्था  करें  ;
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 (7)  यदि  तो  उन्हें  विष्य  निधि  की  राशि  wat  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और

 सरकार  का  विचार कब  तक  उक्त  भ्र दाय गी  कर  देने का  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )
 :

 भविष्य
 निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार

 सुचित  किया  है  :--

 धन  वापिसी के  41  दां में  30  का
 निपटाਂ  हो  चुका  है  कौर

 11  लम्बित हैं  ।

 जी  कुछ  व्यक्तिगत  मामलों  में  ।

 कुछ  अनि वा यें  सुचना  के  aaa  में  लम्बित  पड़े  11  दावे  रुके  हैं  ।  अपेक्षित  सूचना

 के  उपलब्ध  होते  ही  उनका  भी  निपटारा कर  दिया  जाएगा

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  तथा  मिश्रधातु  इस्पात  संयंत्र से  चोरी

 781.  श्री  जी०  विश्वनाथन :  क्या  इस्पात  गौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  तथा  मिश्र  धातु  इस्पात  संयंत्र  से

 लाखों  रुपये  के  मूल्य  की  सामग्री  चोरी  हुई  थी  ;

 यदि  तो  कुल  कितनी  हानि  हुई  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  सुबोध  कौर  दुर्गापुर

 इस्पात  कारखाने  तथा  मिश्रित  इस्पात  कारखाने  में
 गत

 तीन  वर्षों  में  चोरी  के  कारण हुई  कुल  हानि

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना

 ay  चोरी  की  संख्या  हानि

 1970-71  255  7,70,731.  50

 1971-72  187  7,87,625.  00

 1972-73  137  2,54,106.  38

 मिश्रित  इस्पात  कारखाना

 1970-71  46  70,404. 00

 1971-72  63  65,555.  00

 1972-73  55  1,31,121.00

 x  a
 कारखानों  इस  प्रकार  की  चोरियों  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये

 गय

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना

 (1)  नियमित  कर्मचारियों  के  लिए  पहचान-पत्तों को  भ्रमित  दोष  रहित  प्रणाली  लागू
 करना  |
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 (2)  '  में  प्रवेश  को  विनियमित  करना  /  बाढ़  और  दरवाजे  लगाना

 पूर्ण  उपकरणों  की  रक्षा  करना

 (3)  शासन  गुहर  झ्धितियम  श ६.0 ह र  पश्चिमी  बंगाल  लोक-व्यवस्था
 अनुरक्षण  म्रधिनियम

 1970 के  प्रधान  इस्पात  कारखाने  प्रौर  कुछ  महत्वपूर्ण  उपकरणों  को  राज्य  सरकार

 द्वारा  सत्रह  घोषित  करनी  |

 (4)  कारखाने  की  परिसीमा के  दर  सुबह  से  संध्या तक  वाचटावर  पर  प्रहरी

 को  तैनात  करना 1

 कारखानें  की  परिसीमा  के  चारों  प्यार  और  वाहनों  द्वारा  तथा  पैदल  पहरा  |

 (6)  द्वारों  पर  पड़ताल  करने  की  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाना  |

 (7)  द्वारों  पर  संभी  वाहनों  की  तलाशी  लेना  |

 (8)  रेल  डिब्बों  की  पड़ताल  करना  तथा  रेल  की  पटरी  साथ  साथ  गश्त  लगाना  |

 9  अनाधिकृत  प्रवेश-कर्त्ताद्ों
 का  पता  लगाने  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों

 में  अपराध  शाखा  के  कर्मचारियों  द्वारा  सादे  कपड़ों  में  निगरानी  रखना  |

 (10)  चोरी /  उठाईगीरी  की  घटनाओं  शादी  की  सभी  रिपोर्टों  पर  तत्काल  ध्यान  देने  के

 लिए  अपराध  नियंत्रण  इकाई  की  स्थापना  करना  |

 (11)  झ्रासूचना  पौर
 अपराध

 शाखाओं  की  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिए  उनका  पुनर्गठन
 करना  ।

 वस्ती  में  कुछ  चुने  हुए  इन्सटालेशनों  जिन  पर  इस  समय  दीवानों  दारों
 द्वारा  पहरा  दिया  जाता  है  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  क्षे  कार  में  देने

 का  प्रस्ताव है  ।

 मिश्रित  इस्पात  कारखाना

 (1)  वाहनों  के  आवागमन  को  विनियमित  करने  के  लिए  मुख्य  द्वार  पर  पतन  द्वार

 लगा  दिए  गए  हैं  कौर  रात  को
 10.30

 बजे  के  बाद  मुख्य  द्वार  को  ताला  लगा

 दिया  जाता  है  ।

 (2)  कारखाने  के  अन्दर  ग्रोवर  चारदी
 वारी  कें  चारों  ग्रोवर  तेजी  से  गर्त

 लगाई  जाती  है  ।

 (3)  16.00  के  बाद  गोदामों  में  डालें  लगा  दिए  जाते  हैं  कौर  उनको  सील  कर

 दिया  जाता  है  ।

 (4)  सभी  स्थानों  पर  जहां  मूल्यवान  सामग्री  रखी  जाती है  तथा  जहां  माल  को  उतारा

 चढ़ाया  जाता  पहरा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा बल  के  जवानों  को

 तैनात किया  जाता  है  |

 (5  गुमटी  में  घुमने  वाली  लाइट  लगाने  का  प्रत्यक्ष  किया  जा  रहा  है  ।

 (6)  एक  श्रासूचना  स्कन्ध  की  स्थापना  की  गई है प्रौर  कारखाने  में  भ्रपराध  तथा

 अपराधियों का  पता  लगाने
 काम बर्बाद  ब्ट् उसकों  र  पा  गया है  ।

 lis
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 लोह  वयस्क  तथा  बाक्साइट  निक्षेपों  के  लिये  केरल  का  किक  सर्वेक्षण

 782.  श्री सी  ०  के  ०  चन्द्रभान  नया  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  2  1973 के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  1669 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 केरल  के  मालावार  क्षेत्र  में  जहां  कि  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  को  कार्य  पूरा  किया जा  चुका

 यहां  पाये  जाने  वाले  लौह  aes  शर  बॉक्साइट  की  अनुमानित  मात्रा  कितनी  हैं
 ;

 कोवटमाला शौर  नीलाम्बूर  क्षेत्र  में  लोहू  अयस्क  के  लिये  जो
 खोज  आरम्भ की  गई  थी

 उसकी  तथा  किशोर  के  चिमनी  क्षेत्र  में  बाक्साइट  के  निक्षेपों  की  जो  खोज  करा  रम्भ  की  गई  उनकी

 स्थिति  क्या

 क्या  किसी  अन्य  नए  क्षेत्र  में  खोज  कार्य  शुरू  किया  गया  है  ;

 क्या  खोज  कार्य  को  श्र  तेजी  से  करने  के  लिये  सरकार  कोई
 करने

 का  विचार

 क्या  प्रभी  तक  पाये  गये  लौह  वयस्क  तथा  बाक्साइट  निक्षेप  उद्योग  स्थापित  करने  के

 इस्पात  कौर  खान  संग्रहालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव
 :  कोजीकोड  जिले

 के
 चार

 खण्डों
 में  31.  46  से  41.  24  प्रतिशत  लोहांश  वाले  लौह  श्रमिक  का  440.  00

 लाख  टन

 भंडार  होने  का  नुमा  है
 ।

 कालीकट  जिले  में  झ्रालमपारा  क्षेत्र  में  क्षेत्रगत  अन्वेषण कार्य  पुरा  हो

 चुकी  है  कौर  रिपोर्ट  तैयार
 की  जारी  रिपोर्ट को  ates  रूप  दिए  जानें  पर  ही  इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध

 लौह  वयस्क  की  कुल  राशि  के  बारे  में  बताया  जा  सरकता  है  ।

 जहां  तक  बाक्साइट  का  सम्बन्ध  किनारे  जिले  में  40% उससे  अधिक  ऐलुमिना

 बालें  बाक्साइट  के  कुल  लगभग  73.  00  लाख  टन  भंडार  होने  का  भ्रनुमान है  ।

 मालपुरम  जिलें  के  कोवटटी  नीवलाम्बुर  क्षेत्र  में  लौह  वयस्क  के  लिए  ड्रिलिंग

 छारा  प्रारम्भिक समन् वेषण  कार्य  जून  में  आरम्भ  किया  गया  था  ate  oat  भी  जारी  है  ।  इस  क्षेत्र में

 1973 तक  कुल  1234.  5  लाख  सीटर  ट्रिमिंग  कायें  किया  गया  है  ।  ड्रिलिंग  झर

 रसायन  सम्बन्धी  भ्रांकड़ों  से  कमजोर  जिले  के  चिमनी  क्षेत्र  में  किसी  प्रकार  के  प्राचीन  लाभ  के  बाक्साइट

 होने  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 हाल  ही  में  प्रारम्भ  किए  गए  अन्वेषण  कार्य  में  कमजोर  जिले  के  ताली पा रम्बा में  बाक्साइट

 हेतु  अन्वेषण  भी  सम्मिलित  हैं  जो  जारी  हैं  ।  अन्य  प्रारम्भिक  भ्रन्वेषणों में  जिन्हें  1972-73

 की  क्षेत्रीय  कार्य  विधि  आरम्भ  किया  गया  था  कौर  जिन्हें  चालू  रखने  का  प्रस्ताव  किन्नौर  जिले  के

 पायनुर  क्षेत्र  में  बाक्साइट  के  लिए  ;  त्रिवेन्द्रम  सनौर  किलो  जिलों  में  त्रिसोबेरिल  के  लिए  ak  कना नूर

 जिले  में  स्टरलाइट  के  लिए  seater  सम्मिलित  है  ।

 ७ प्रन्वषए  कार्यों  में  योजनाबद्ध  रूप  से  सनौर  संसाधनों  की  उपलब्धि के  अनुसार  प्रगति  हो
 रही है  ।
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 तथा  बाक्साइट  निक्षेपों  के  लिए श्रालमपारा  में  लौह  वयस्क  निक्षेपों  के  लिए  रिपोर्टे

 परिष्करण  परीक्षण प्रमाणीकरण  सक्रिय  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने
 के

 are  ही  इन  feat  पर

 आधारित  किसी  उद्योग  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  जा  सकता  है  ।

 रक्षा  उत्पादन  विभाग  में  श्रवर  श्रेणी  लिपिक  की  weil

 783.  श्री  सी०  कठ  चन्द्रप्पन :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  रक्षा  उत्पादन  विभाग  ने  इस  झा शय  का  एक  प्रदेश  जारी

 किया  है  कि  किसी  व्यक्ति  की  wax  श्रेणी  लिपिक  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिये  उसके  पास  न्यूनतम

 तहत  के  रूप  में  उच्चतर  माध्यमिक  परीक्षा  का  पास  प्रांगण-पत्न होना  चाहिये
 ~

 इस  विभाग  द्वारा  ऐसा  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जब  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 डाक  व  तार  प्राय  सरकारी  उपक्रमों  में  इस  प्रचार  के  पद  पर  एस०  एस०  एल ०  सी०  परीक्षा

 पास  अथवा केरल  से  एस०  एस०  पी०  परीक्षा  पास  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करना  स्वीकार  कर  foray

 जाता है  ;

 क्या  सरकार  इस  तथा  की  दृष्टि  से  इस  नीति  पर  पुर्निवचार  करेगी  कि  इसके  फलस्वरूप

 केरल  के  वे  हजारों  नवयुवक  नियुक्ति  के  लिये  पात्र  रह  जाते  हैं  जो
 कि

 रक्षा
 प्रतिष्ठानों

 में  नौकरी  के

 लिये  वेद
 ~,

 रक्षा  मंत्रालय में  उप  मंत्री
 बी०  से  1969

 ६ ५०  फैक्टरियों
 को

 छोड़कर  सभी  रक्षा  स्थापनाओं में  निम्न  श्रेणी
 लिपिक

 के  रूप  में  नियुक्ति

 के  लिए  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता  को  मेट्रिक  से  बढ़ाकर  हायर  सैकण्डरी करने  के  प्रयोजनों  आदेश

 जारी  किये  गये  थे  ।  बाद  मई  1971  में  श्राडनेंस  फैक्टरियों  में  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  के  पदों के

 सम्बन्ध  में  भी  ऐसे  ही  आदेश  जारी  किये  गये  ।  इन  दोनों  ही  आदेशों  में  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि

 श्रेणी  लिपिकों  की  भर्ती  के  लिए  प्रवेश  परीक्षा  के  विस्तृत  नियम  बनने
 तक

 विंमान  व्यवस्था  चलती

 रहेंगी  ।  चूं  कि  बहुत  से  राज्यों  द्वारा  प्रभी  तक  अपने  यहां  हायर  सैकण्डरी  शिक्षा
 प्रणाली  लागू न

 करने

 के  कारण  प्रवेश  परीक्षा  के  लिए  नियम  बनाना  सम्भव  नहीं  हो  सका  इसलिए  उपर्युक्त wee  कमल

 में  नहीं  श्री  सके  हैं  झ्र  रक्षा  उत्पादन  स्थापनाओं  संहित  सभी  रक्षा  स्थापनांश्रों  में  निम्न  श्रेणी  लिंपिक

 के  रुप  में  भर्ती  के  लिए  न्यूनतम  निर्धारित  शैक्षिक  योग्यता  श्रभी  भी  मैट्रिक  ही  है  ।

 करते  में  एल्युमीनियम  site  सीमेन्ट के  कार

 a

 784.  श्री सी  ०  क े०  चन्द्रभान  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  13  1973
 के

 के
 केलिए  संस्करण  में  प्रकाशित

 समाचार

 के  केन्द्रीय  इस्पात  तथा  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ने  कोचीने  में
 10  1973  की

 येह  वक्तव्य  दिया  है  कि  केरल  राज्य
 में

 उपलब्ध  चूना  पत्थर  तथा  बाक्साइट  के  बड़े
 निक्षेपों

 को
 उपयोग

 करके  वहां  एल्यूमीनियम  तथा  सीमेंट  के  कारखाने  खोले  जाने  की  बड़ी  संभावनायें  हैं
 ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  विचाराधीन प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?
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 ne  ee  ह

 मे
 इस्पात  कौर  खान  a Hate

 में  उप  मंत्री  सुखदेव
 :  ~~ (# क  axe  केरल

 अनुमानित  बाक्साइट  120  लाख  टन  के  भ्र नुमा नित  भंडारों  में  से  केवल
 27.  80  लाख टन  के

 भंडारों  में  ही  48  a  अधिक  ऐलूमिनांश  पाए  जाने  की  सूचना  मिली  है  जिसे
 के

 उत्पादन  के  लिए  सामान्यतया  उपयुक्त  समझा  जाता  है  ।  पालघाट  कौर  क्विरोज़  जिलों  में  सी  मेंट  के

 निर्माण  के  लिए  उपयुक्त  चनाश्म  के  139.50  लाख  टन  भंडार  होने  का  अनुमान  है  ।  इन  निक्षेपों पर

 आघारित  संयंत्रों  की  स्थापना  की  साध्यता  पर  भ्र भी  तक  विचार  नहीं  किया  गया  है  |

 राजकुमार  सुहानी  की  झ्रध्यक्षता  वाली  कम्बोडियाई  सरकार  तथा  दक्षिण  वियतनाम  की

 स्थायी  क्रांतिकारी  सरकार  को  मान्यता  देना

 785.  किसी  Fo  चन्द्रभान  :  क्या  बिदेश  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अल्जीयर्स  में  हुये  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  शिखर  सम्मेलन  सभी  गुट-निरपेक्ष

 देशों  को  संबोधित  करते  हुये  यह  घोषणा  स्वीकार  की  गई  थी  कि  राजकुमार  की  अध्यक्षता

 वाली  कम्बोडियाई  सरकार  तथा  दक्षिण  वियतनामी  की  झ्र स्थायी  क्रांतिकारी  सरकार  मान्यता

 दी  जाये

 क्या  इस  घोषणा  को  स्वीकार  करने  के  पक्ष  में  भारत  ने  भी  ate
 दिया  था  ;  कार

 यदि
 तो  इन  वो

 सरकारों
 को

 भारत  सरकार  ढारा  कब  राजनीतिक  मान्यता
 दी  जायेगी  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ( sit  सुरेन्द्र पाल  सिह  )  :  श्रत्जीयस  में  सम्पन्न  गुट-निरपेक्ष

 देशों  में  चतुर्थ  शिखर  सम्मेलन  ने  अपनी  घोषणा  में  कहा  है  कि  प्रिंस  नरोत्तम  सिंहानुक

 की
 कम्बोडिया  संघ

 की
 शाही  राष्ट्रीय  सरकार  ही  वहां  की  एकमात्र  न्यायोचित एवं  विधि सम्पन्न

 सरकार

 है

 तथा  सम्मेलन  ने

 सभी  गुट

 निरपेक्ष  देशों  से

 यह

 mee  किया

 कि

 वे  इसे  तुरन्त

 मान्यता

 प्रदान  करें  ।  सम्मेलन  ने  सदस्य-देशों  अस्थायी  क्रांतिकारी  सरकार  को  राजनयिक

 समीन  दान  ache  लिए  मी  मि  दस  लिवा

 गुट  निरपेक्ष  सम्मेलनों
 की

 बैठकों  प्रथा  के  ग्रनुरूप  श्रल्जीयसं  में  हुए  सम्मेलन के

 को  भी  मतदान  की  प्रक्रिया  के  बिना  पुरे  सम्मेलन  की  सम्मति  से  स्वीकार  किया  गया  ॥

 इस  विषय  पर  a  भी  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 रांची  स्थित  भारी  इंजी निर्यारगं निगम  के  उत्पादन  में  व  द्धि  करने  के  लिये  सोवियत  उपकरण

 787.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सोवियत  संघ  भारी  इंजीनियरिंग  राँची
 इस  वर्ष  इसके  उत्पादन

 म
 वृद्धि  करने  के  लिये  5  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  पुर्जे  तथा  उपकरण  सप्लाई  at

 यदि
 उत्पादन

 में  बुद्धि  करने
 का  भ्रमण यह  है  कि  इस  समय  भारी  निर्माण

 क्ष  मता  इस  संयंत्र  की  लक्षित  क्षमता  से  कम  है  अथवा
 क्या

 इससे
 मांग

 पूरी
 करने

 के के  लिये  लक्षित

 क्षमता
 में  वृद्धि हो  जायेगी  ?.
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 क

 भारी  geile  siarera  सें  उप  मंत्री  se ee (siteneire  क
 )  1973-74 में  रुस

 बोकारो तथा  ग्राहकी  के  लिये  उपकरणों का  निर्माण  करने  हेतु  2.  64  करोड़  रुपयें  के  लागत

 बीमा  भाड़ा  मूल्य  के  2872  मी
 ०

 टन  पूरा  करने  वाले  हिस्से-पुर्जों का  सम्भरण  करेंगा ।

 इस  समय  हेवी  मशीन  बिल्डिंग  संयंत्र  ग्लानि  लक्षित  क्षमता  से  काम  कर  रहा  है  ।

 परा  करने  हिस्से-पुर्जों के  ora  से  हिंदी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन बोकारों  इस्पात  संयंत्र

 तथा  अन्य  ग्राहकों को  14,  000  मी
 ०  दत  पर्ण  प्रकरणों  सम्भरण कर  सकेगा  |

 1970-71  तथा  1971-72  के  दौरान  सिंगरेनी  कोल्थरीज  कम्पनी का  काय-निष्पादन

 788.  श्री  राजदेव सिह  :  कया  इस्पात कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  का  पिछले  वर्ष
 को  95.  71  लाख  रुपये की  हानि

 के  मकाबिले वर्ष  1971-72  में  59.  10  लाख  रुपये का  लाभ  था

 )  यदि  तो  बर्ष  1970-71  में  हानि  के  विशेष  कारण  थे  कौर

 )  क्या  कोयलें की  तथा  भंडारों की  स्थिति  आशाजनक  है

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय सें  उप  संतरी  (art  सुबोध  हुं सदा  )  सिंगरेनी  कालियरीज

 कम्पनी को  1970-71  में  95.  71  लाख  रुपये  की  हानि  के  विपरीत  1971-72 में  69,  11

 लाख  रुपय  का  लाभ  टूटा  था
 ॥

 1970-71  में  हानि  क  मुख्य  कारण  हड़तालें  काम-बंदी ;  निवेश  कोयला

 भंडारों  ग्रोवर  सामग्री  का  कम  वैगन  पूति  संतोषजनक  भूतल  मजदूर
 श्रेणियों

 में  श्रमिकों  को
 कौर

 कोयले
 का

 प्र लाभप्रद  बिक्री  मूल्य है
 ।

 जी

 माइनिंग एण्ड  एलाईड  मशीनरी  कार्पोरेशन लिमिटेड  का  कारण

 789.  श्री  राजदेव सिंह  :  कया  भारी  उद्योग मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  कार्पोरेशन  fates ने  पहली  बार  वर्ष  1972-73 में

 12.  42  लाख  का  लाभ  कमाया  है  ,

 क्या  पूर्ववर्ती  वर्षों  में  इसे  घाटा  होता  रहा  थां

 ह  शोर (7)  यदि  तो
 आरम्भ

 से  श्री  तक  इसे  कितना  घाटा  सुग्रा है

 क्या  वह  1973
 में

 जीत  लाभ
 array  वर्षों  में  लाभ  होने  का  संकेत  करता  है  ! ?

 भारी  उद्योग
 मंत्रालय

 में  उप मंत्री  दलबीर  :
 माइनिंग  एण्ड  एलाइड

 मशीनरी  कारपोरेशन के  ध्रन्तिम॑  वार्षिक  लेखें  में  "12.  12  लाख  रुपये  का  लाभ

 दिखाया गया  है  इसके  प्रारम्भ  से अबतक तक  इस  समय  बार  माइनिंग  एलाइड

 मशीनरी  क्रारपोरेशन  ने  लाश  है

 Li
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 हां  ।

 31-3-1972  तक  इसको  36.  51  is  रुपये  की  संचित aft  हुई  है

 हां

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  हड़तालों  के  कारण  जन-दिवस
 की

 हानि

 790.  श्री  विश्वनारायण शायरी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 are  वित्त वर्ष  के  पहले  6  महीनों में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों में  हड़तालों के
 कारण

 कितने  जन-दिवसों की  हानि  कौर

 रुपये में  हानि  कितनी  हुई

 आवर्ती  हानि  को  रोकने के  लिये  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 श्रम  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री

 गोविन्द  we
 उपलब्ध

 अंतिम  सूचना  के  सरकारी  क्षेत्र  में  जनवरी  से  1973  के  दौरान  हड़तालों  के  कारण
 नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की

 संख्या
 कौर  हानि  हुए  उत्पादन का  मुल्य  निम्न  प्रकार है

 :--

 (1)  हड़तालों की  संख्या  306

 (11)  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की संख्या  :  968,375

 (il)  हानि  हुए  उत्पादन  का  मूल्य  :  2.  63  करोड़  रुपये

 हानि  हुए  उत्पादन  के  मूल्य  से  संबंधित  सूचना  उन  166  मामलों  से  संबंधित  जिनके

 at
 सूचना  उपलब्ध  है  ।

 औद्योगिक  संबंध  तंत्र  जैसा  कि  वर्तमान  सांविधिक  उपबन्धों  कौर  स्वैच्छिक  व्यवस्थाओं

 क  अ्रन्तगंत  was है  औपचारिक  न्याय-निर्णय  अथवा  पंच-फैसले  द्वार

 औद्योगिक  विवादों  के  कारण  होने  वाली  काम-बंदियों  को  कम  करने  के  लिये  प्रयास  करता  रहता

 है  ।

 खनिज  निक्षेपों  क  लिये  प्ररुणाचल  प्रदेश  में  सब क्षण

 791.  ott  विश्वनारायण  नया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने कृपा

 कि

 (#)  क्या  अरुणाचल प्रदेश  में  खनिज  निक्षेपों का  पता  लगाने  के  लिये  अरब  तक  कोई  सर्वेक्षण

 किया  गया  है

 )  यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  निकला

 यदि  तो  ऐसा  सर्वेक्षण  कब  किया  जायेगा
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री
 सुखदेव  :  शौर

 अरुणाचल  प्रदेश
 में
 भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  किया  गया  ea  ag  श्रभी  भी  जारी  भारतीय
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 ce,

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  दवारा  किये  गए  सुव्यवस्थित  सर्वेक्षण  के  फलस्वरूप  राज्य  में  महत्वपूर्ण
 खनिज  वितिक्षेपों

 के  अनुमानित  भंडार  इस  प्रकार है  :  लिग्नाइट-बिटूमिनी  कोयले  के  तिरप  जिले

 में  910  लाख  कौर  WAR  ग्रेफाइट  सबासिरी  जिले  में  35  लाख  fear  fara

 म॑  135.  50  लाख टन  कौर  लोहित  जिले  में  710  लाख टनਂ  सोहित  जिले  मे ंसे  सीमेंट

 ग्रेड  फिक्स  ग्रेंड  के  अच्छी  किस्मों  के  चना  पत्थर के  900  लाख  टन  कामेंग

 जिले  में  फिक्स  ग्रेड  डोलोमाइट  के  200  लाख  टन  भंडार  |

 अरुणाचल  प्रदेश
 में  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  क  1973-74 क  क्षत्र गत  कार्य

 संबंधी  प्रस्तावों  मे ंयट  भी  सम्मिलित है  :  जिलों  कं  सम्भावित खनिज  धारक  क्षेत्रों
 ~  ON

 में  वैज्ञानिक  मानचित्रण  का  कार्यक्रम  और  सुबनसिरी
 जिले  में

 में  कामेंग  जिले  में  डॉ लोमा

 इट  कामेंग  तथा  सबा सिरी  जिलों  में में  तिरप  जिलें  कौर  राज्य  कछ

 पहाड़ी ढलान  भागों  में  कोयले  के  लिये  क्षेत्रीय  खनिज  समन् वेषण  |

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 भारत  कौर  जापान  में  एक  इस्पात  संयंत्र  के  निर्माण  में  लगने  वाले  समय  की  तुलना

 792.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  "  क्या  इस्पात  कौर खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 श्री  पी०  गंगादेवी  करेंगे  कि

 क्या  जापान  में  जिस  इस्पात  संयंत्र का  निर्माण  24  महीने  होता  भारत
 में  उसका

 निर्माण  परा  होने  में  7  से  8  वर्ष  लग  जाते  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सुबोध  ौर  इस्पात

 कारखाने के  निर्माण  में  लगने  वाला  समय  संसाधनों की  उपलब्धि पर  हीं  नहीं  बल्कि  तर  बहुत

 सी  बातों  इसमें  काम  करने  वाले  विभिन्‍न  अभिकरणों  का  इंजी  तीसरी  सेवाओं  सिविल

 तथा  संविरचन  उपकरणों  की  सप्लाई  तथा  स्थापना  इरादी  बातों  पर  है  ।  भारत

 की  तलना  में  जापान में  नया  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  में  कम  प्रमथ  क  कारण  निम्न

 लिखित  ह

 शिष्ट
 (1)  जापान  में  सुस्थापित  रूपांकन  निर्माण  इकाइयां  तथा  fa  ्य  वि  निर्माण

 ग्र भि करण हैं  |

 (2)  पूंजीनिवेश के  लिये  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  है  जबकि  भारत
 में  संसाधनों  रुपये  तथा

 विदेशी  मुद्रा  दोनों  की  बड़ी  समस्या  कौर

 (3)  जापान  के  अधिकांश  इस्पात  कारखानों  जो  समुद्र के  किनार  कच्चे माल  की

 farts  तथा

 तैयार  उत्पादों  का  प्रेषण  समुद्री  जहाजों  द्वारा  होता है  जबकि

 में  अवस्थापन  afar  के  बिकास  में  ही  काफी  समय  लग  जाता  है  ।
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 ९0116  1  Production  of  Aluminium

 795  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minis.er  of  Steel  and  Mines  be

 Sbri  Jagannath  Mishra:  pleasea  to  State

 (a  whether  production  of  aluminium  has  declined  of  late;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev

 Prasad)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  The  production  of  aluminium  has  been  adversely  affected  in  the.current

 year  on  account  of  heavy  power  cuts  imposed  on,  the  aluminium  smelters  by  the

 differe  State  Electricity  Boards  Besides,  frequent  interruptions  in  supply
 of  power  have  further  affected  the  production  of  E.  C.  grade  metal

 पाकिस्तान  तथा  बंगला  देश  संबंधी  अमरीकी  नीति  में  परिवहन

 796.  Sto  हरिप्रसाद बर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  इस  उप-महाद्वीप  के  तीन  प्रमुख  aula  पाकिस्तान  तथा

 बंगला  देश  के  साथ  अमरीकी  सम्बन्धों  के  बारे में  अमरीकी  नीति  में  किसी  परिवर्तन  पर  ध्यान

 दिया है

 क्या
 इस  परिवर्तन

 से  देशों  के  प्रति  अमरीकी  नीति  समान  हो  जायेंगी  ;  oak

 अमरीकी  नीति  में  उक्त  chads  सन्दर्भ  में  अमरीका  के  साथ  भारतीय  सम्बन्धों

 में  यदि  कोई  सुधार  होतो  वह  क्या है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  सुरेन्द्र  पाल  (7)

 संकट
 क

 दौरान  प्रम रिकी  सरकार  द्वारा  गई  नीति  के  मुकाबले  में  उपमहाद्वीप के  संबंध

 में  उस  सरकार  की  नीति  में  परिवर्तन  क  संकेत  सकत  11  सितम्बर को  विदेश  संबंध

 समिति
 के

 समक्ष  अमरीकी  मंत्री
 द्वारा  किये  गये  सार्वजनिक  वक्तव्यों  से  मिलते  हैं  ।  Sto  किसिंजर

 के  बयानों  से  उपमहाद्वीप की  स्थिति  के  बारे  में  अ्रमरीका  की  अच्छी  सूझ  बूझ  का  पता  चलता है  ।

 जहां तक  भारत  कौर  अमरीका
 के  संबंध

 का  प्रश्न  दोनों  देश  पारस्परिकता  कौर

 वापसी  हित  के  आधार पर  संबंधों  को  सुधारन ेके  इच्छक  हैं  पी०  एल०  480  की

 का  समाधान  की  दष्टि से  दोनों  देशों की  बातचीत  i)  संबंध  की  ह
 म॑  बढ़ने  कर

 सात  है  +
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 राजस्थान  में  बला  रिया  में  जस्ता  वयस्क  खान  का विक् रास

 797.  डा०  हरि  प्रसार  शर्मा  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 एक  नयी  जस्ता /  क्या  सरकार ने  हाल  ही  में  राजस्थान  के  जावार  क्षेत्र  में  बलारिया में  एक

 अयस्क खान के  विकास  हेतु  11.  61  करोड़  रुपये
 की

 परियोजना  स्वीकृत  की  air

 यदि  तो  इस  परियोजना की  रूपरेखा  ए  जस्ता-प्रयास  खनन

 कितने  चरणों  में  किया  जायेगा

 इस्पात  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुखदेव  झर  हाँ  ।
 हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  को  राजस्थान  के  जावार  क्षेत्र  में  बलारिया  सीसा-जस्ता  खानों  के

 विकास  के  लिये  11.61  करोड़  रुपये  की  भ्र नमा नित लागत  19-9-1973  को  प्रशासनिक

 अनुमोदन  दिया गया  था  इस  परियोजना  रिस्क  परिष्करण  के  लिये  झुका  सुविधाओं

 2,000  टन  प्रतिदिन  झ्र यस्क  उत्पादन  का  विचार  है  ताकि  कम्पनी  के  देवरी

 के
 स्थित  जस्ता  प्रदान को  जिसको  18,0008  45,000  टन  वार्षिक  तंक  विस्तार  किया

 जारा  भ्रपेक्षित  अ्रतिरिक्त  जस्ता  सान्द्र  उपलब्ध  कराए  जा सकें  ।

 बलारिया  खान का  विगत  कछ  समय  से  समन् वेषण किया  जा  रहा  है  |  5.  71  प्रतिशत

 जस्ता  0.87 प्रतिशत सीसा  वाले  लगभग  172.  50  लाख टन  भ्रामक  भंडार  होने  का

 पान है  ।  इस  समय  इस  खान  को  कम्पनी की  केन्द्रीय  माचिया  स्थित  वर्तमान  दूसरी  चाल  खान

 भूतल  सुरंग  द्वारा  जोड़ने का  कार्य  प्रगति पर  है
 ।  इस  कार्यक

 1974  के  शुरू  में  पूरा  होने

 की
 ava  है  जब

 बालारिया  में  विकास  कार्य  को  त्वरित  किया  जाएंगी  ताकि  उसे  1976  के

 oat  तक  चाल  किया जा  सके  ।  आशा  की  जाती  हैं  कि  बलारिया  खान  1978-79  तक  अपनी

 पण  क्षमता  पर  कार्य  करेंगी  ।

 इजरायली  हवाई  हमलों
 क

 कारण  सीरिया  से
 भारतीयों  को  निकाल  लिया  जाना

 798.  श्री  नारायण  चन्द्र  पाराशर  :  क्या  विदेश  मंत्री  रहे  बताने  की  कंपा  करेंगे कि  इज  रायली

 लड़ाकू  विमानों  द्वारा  दमिश्क पर  वनवासी  के  कारण  सीरिया  से  कितने  भारतीय  परिवारों  को

 निकाल  लिया  गया  ?

 दिनांक  9-10-1973  का विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  fag)

 इजराइल  द्वारा  दमिश्क पर  हवाई  हमला  किये  जानें  के  फल  वरूप  16  भारतीय  परिवारों

 को  सीरिया  से  निकाल  लिया  गया  जिनमें  45  व्यक्ति  थे  ।

 सेना  यूनिटों  को  दिये  गये  पेंशन  टेंक

 799.
 श्री  नारायण चन्द  पाराशर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  ज़बान  की  करेंगे कि

 उन  सेना  यूनिटों
 के

 नाम
 क्या

 हैं
 जिनको  जनरल  क्लाथ  द्वारा  पैटन

 टक  दिये  गयें  हैं  ;  sie

 प्रत्येक  को  कितने  टैक  दिये  गये
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 किन्

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 :  to  जनरल के०  पी०  द्वारा  चांदी  मन्दिर

 में  एच०  क्र  पैर्टन  कमान  को  मरम्मत  न  हो  सकने  वाले  दो  पैटन  टैंक  दिये  गये  थे  ।

 इसके  हरेक  को  एक  डरेलिक्ट  पैटन  टैंक  तीन  कोर  मुख्यालयों  एक  डिवीजनल

 हैडक्वाटर तथा  दो  श्रामंड  ब्रिगेड  को  आवंटन किया  गया  है  ।

 विदेशों  में  ag  मिशनों  में  कर्मचारियों की  संख्या  का  पूर्वावलोकन

 800.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  लोक  लेखा  समिति  ने  प्रतिवेदन  लोक  में  निहित  लोक

 लेखा  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  उल्लेख  करते  हुए  अपन

 प्रतिवेदन  में  यह  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  सरकार  को  विदेशों  में ग्र पने  बड़े  मिशनों  में

 कर्मचारियों  की  संख्या  का  पुनर्विलोकन  करना  चाहिये  ;  कौर

 यदि  तो
 कया

 प्रस्तावित  पूर्वावलोकन  एक  वर्ष के  भीतर  किया  गया  था  जैसा
 कि

 समिति  द्वारा  सिफारिश की  गई  थी  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल
 :

 st  a

 बिजली  क  कारण  इस्पात  के  उत्पादन  पर  प्रभाव

 801.  श्री  डी०  alo  चन्द्रयौडा  :  क्या  इस्पात
 खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  इस्पात  की  अत्यधिक  कमी  है  ।

 x  क्या
 बिजली

 की  कमी  के  कारण गत  6  महीनों  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 इस्पात
 श्योर

 खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सुबोध
 :

 जी  नही ं।

 जी  |  बिजली/कोयले  की  कमी  के  कारण  झरप्रैल-सितम्बर  1973  की  अवधि  में

 उत्पादन  में  हुई
 हानि  इस

 प्रकार  थी  :

 अवम  ee  en

 ee
 कार खान का  नाम

 भिलाई  27,500

 दर्गापर  44,736

 54,297

 निश्चित  इस्पात  दुर्गापुर
 ce

 5,887

 डिस्कों  177,000

 इसको  20,700

 ध य  अ  सितम्बर  में  हुई

 कल ‘wt  3,30,120  हानि के
 बारे  में

 अभी  मालम  नहीं
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 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  किये  गयें  उपायों  में  प्रौद्योगिक  सुधारों  हारा

 देवीय  उत्पादन  में  वृद्धि  मालिक-मजदूर सम्बन्धों  को  बेहतर  संयंत्र  मशीनों के

 रख-रखाव में  सुधार  ऐसे  इस्पात  के  आयात  के  मामले  में  जिसकी  सप्लाई  कम  है  विशेषरूप

 से  काफी  उदार  नीति  निर्यात  को  विनियमित  करना  कौर  वितरण  व्यवस्था  को  दोषरहित

 बनाने  के  उपाय  शामिल  हैं  ।  सभी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  कौर  प्राधिकारियों  से  इस्पात  कारखानों

 कोयला  खानों  र  कोयला  शोधनशालाश्रों  की  बिजली  की  श्रावश्यकताओओं  को  प्राथमिकता  देने  को  भी

 कहा गया  है  ।

 पालस  हवाई  से  एक  रुसी  पर्यटक  का  गायब  होना

 802.  श्री  एम०  एस०  संजीवी राव :

 श्री  ज्योतिर्मय  pr  विदेश  मन्तर

 यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  10
 1973

 के  हिन्दुस्तान टाइम्स  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  एक  सोवियत  पर्यटक  9  1973  को  पालम
 हवाई

 ञ  से  गायब  हो  गया  था  ;  दार

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  सिह  :  कारगर
 जी  हां

 ।
 दिल्‍ली

 में  सोवियत  समांजवादी  गणतंत्र  संघ  के  राजदूतावास  से  यह  समाचार  मिलते  ही  fe  एक  सोवियत

 श्री
 भ्र ना तोली

 पा खेमों
 9  73

 को  पालम  हवाई  श्रे  से  गायब  हो  गया  है

 उसका  पता  लगाने  क  लिए  कदम  उठाए  गए  |  10  1973 का  लगभग  10  Yo  Fo

 हाई  कमीशन  ने  चाणक्यपुरी  स्थित  पुलिस  स्टेशन  को  सुचना दी  एक  व्यक्ति  जबरदस्ती  ब्रिटिश

 हाई  कमीशन  के  भवंन  में  घस
 है  कौर  गड़बड़ी  पैदा  कर  इस  व्यक्ति को

 जिसको  पहचान  लिया  गया  कि  वह  श्री  पाखोनोव  ही  उन  चोटों  कौर  घावों  के  उपचार  के  लिए

 इतीन  अस्पताल ल  जाया  जो  उसके  य  ०  के
 ०

 हाई  कमीशन  के  भवन  में  घसते  समय  खिड़की

 का  शीशा  तोड़ने
 क

 फलस्वरूप  कौर  पुलिस  से  बचने  के  लिए  पहली  मंजिल  से  कूदने
 के  कारण  लगे

 थे  ।
 श्री  पाखोनोव  वास्तव में  स्थिति  में  थे  ।  पूछताछ  करने  उन्होंने कूछ

 भी  कहने

 से  इन्कार  कर  दिया  ।  ऐसी  स्थिति  में  उन्हें  देश  प्रत्यावर्तन  के  लिए  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र

 संघ  के
 राजदूतावास

 को
 सौंप  दिया गया  कौर  वे  12  1973 को  काल

 एयरोफलॉट

 उड़ान  स  मास्का  चल  गए  |

 अविलम्बोनय  लोक  महत्व  के  विषय  की  शोर  ध्यान  दिलाना

 Calling  attention  to  the  Matter  of  Urgent  Pubtic  Importance

 रेलों
 क  रह  किये  जाने  के  समाचार

 थ्री  श्याम  नंदन  मिश्र  :  मैं  रेल  मन्त्री  का  ध्यान  अ्रविलम्बनिय लोक  महत्व के

 निम्न  विषय
 की

 ate  दिलाता  हूं
 झर

 उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध
 में

 एक  वक्तव्य दें
 :-
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 Calling  attention  to  the  matter  of  Urg weit
 ent  ANY  है  UIA Naw  emh  er  15,  1973

 Public  Importance

 Se  ne  थ

 के  किये  जाने  कौर  उसके  परिणामस्वरूप  ज॑नता  को  हो  रही  विशेषकर

 कोयला  प्रौढ़  अन्य  आवश्यक  के  परिवहन  कौर  रेल
 यात्रा

 में
 हो  रही  कठिनाइयों

 कहे समन्

 [  रेलों  को  कोयल रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  :  हाल  के  महीनों  में

 की
 सप्लाई  में  कमी  होती  रही  है

 ।
 स्टीम  जो  रेलों  तथा

 कई
 उद्योगों  द्वारा

 इस्तेमाल  किया

 जाता  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  gar  कि  उससे  स्टीम  कोयले  के  सभी
 उपभोक्ताओं  की  मांगें

 परी  हो  पाती ं॥

 2.
 अगस्त  कौर  सितम्बर  में  लोको  कर्मचारियों  की  हड़ताल  प्रौढ़

 रेलों  पर  अनेक  कर्मचारी

 आन्दोलनों  तथा  धीरे काम  न्  आन्दोलनों के  कारण  स्थिति  कौर  बिगड़  गयी  जिसका  परिवहन

 कायें  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़ा  श्र  यातायात  में  बाधा  पड़ी  |  अक्तूबर  में  कोयला  खातो ंमें  कई  छुट्टियां

 रहीं  जिसके  कारण  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  बहुत  कम  भेजा  ।  कोयले की  सप्लाई  में

 ata  कमी  बंगाल  कौर  बिहार  के  कोयला  क्षेत्रों  से  हुई  है  जो  रेलों  की  जरूरतों  का  भ्रधिकांश  भाग

 पूरा  करते  हैं  ।  कूछ  समय  पूर्व  के  क्षेत्रों  GA  कोयले  की  सप्लाई  में  कमी हों  गयी  जहां  कोयले

 का  उत्पादन  करने  वाली  तीन  में  से  एक  खान
 में

 बाढ़  का  पानी  भर  जाने की  सूचना  मिली  ऐसी
 परिस्थितियो ंमें  कुल  उपलब्ध  कोयले में  से  रेलवे  को  उसके  हिस्से  कोयला  नहीं  दिया  जा  सका

 क्योंकि  महत्वपूर्ण  उद्योगों  की  न्यूनतम  आवश्यक  मांग  को  भी  करना  था  |

 3.  इस  के  परिणामस्वरूप रेलों  पास  कोयले  का  बहुत  हों  गया  ।  उद्योगों को

 उनकी  जरूरत  का  स्टीम  कोयला  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  रेलों  को  कोयले  पति  निजी

 खपत  में  कमी  करनी  पड़ी  |  योजना  बद्ध  तरीके  से  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  रेलो ंने  विभागीय

 शंटिंग  लव 1:1८: 85  कमी  कर
 दी  है  शरीर  साथ  ही  कूछ  कम

 दूरी  वाली  उन  गाड़ियों  को
 भी  अस्थायी रूप  से

 रह  कर  दिया  है  जिनमें  कम  यात्री  सफर  करते  थे  ।
 लेकिन

 रेलों
 को

 यह  सलाह  दी  गयी है  कि  महत्वपूर्ण

 हितों  दैनिक  ग्र दाल तों  में  जानें  वले  औद्योगिक  कर्मचारियों  शादी  पर

 इस  का  दुष्प्रभाव  न  पड़ने  पाये  |  लेकिन  कोयले  सहित  अ्रनाजों  दीपक  सीमेंट  पेरोल  अन्य  पदार्थों

 जसी  अवश्यक  वस्तु  की  दुलाई  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 4.  उपलब्ध  संकेतों  के  अनसार  तराशा  है  wes  सर्दी  के  महीनों  में  स्टीम  कोयले  की

 ash Tz
 बरेत  जायेंगी  जेसे  ही  स्टीम  कोयले  की  उपलब्धता  में  सुधार  हो  जायेगा  रेलें  शेडों  में

 कोयल  का  अपेक्षित  स्टाक  जमा  कर  गाड़ी  सेवाशर्तों  में  की  गधी  कटौती  एक  चरणबद्ध  तरीके  से

 हाल  कर  जायेगी ।

 श्री  श्याम नंदन  मिश्र  :
 रेलवे  के  का र्थे  करण  की  स्थिति  राज  बहुत  खराब  है  जिसके  फलस्वरूप

 लोगों  को  बड़ी  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  के  लिये  रेल

 मंत्रालय  जिम्मेदार  है  जिसने
 20  0  गाड़ियों के  रह  किये  जाने  की  कीं  है  ।  यात्रियों की

 नाईयों
 क

 अ्रतिरिक्त  साल  यातायात
 पर  भी  गायों  के  रह  किये  जाने  का  प्रभाव  पड़ा  रेलवे  को

 को  ले  को
 कम  सप्लाई  किया  एक  मुख्य  कारण  कहा  गया है  ।  वैगन  सप्लाई  तथा  कोयले  का

 उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  होता  है  ।  क्या  हम  जान  सकते  हैं  कि  रेलवे  को  इसकी  ग्रा वश्य कता  के  अनुसार
 कोयला  सप्लाय  न  करने  के

 क्या
 कारण  हैं  ?

 रेलवे
 की

 पु  अनुमति  से  ही  कोयले
 की  सप्लाय  में

 कमी
 की  गयी  हूँ

 ।  समझ  प ेपे  नहीं  rat  किं  रेलवे
 नें

 श्री
 पी

 अनुमति  देते  हुये थे  ear  से  काम  क्यों  नहीं
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 की
 कौर  ध्यान  दिलाना

 ि

 अर ऐसा  क्यों  नहीं  कहा कि  रेलवे  की  आवश्य  कता  इतनी  है  siren यह  सप्लाई  की  जानी  चाहिये  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  कोयले  की  कमी  के  कारण  कोई  प्राईवेट  कपड़ा  झ्रथवा  चीनी

 कारखाना  तो  बन्द  नहीं  gar
 ?

 यह  एक  समाजवाद  विरोधी  मंत्रालय  है  जो  समाजवादी  उपक्रम  चला  रहा  है  ।

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  माननीय  सदस्य  नें  कहा  है  कि  हमारे  सारे  कायें  समाजवाद  विरोधी

 || ह

 श्री  श्यसनन्दन  मिश्र  :  आपने  सरकार  समाजवाद  विरोधी  हाथों  में  सौंप  रखा  है  ।  जिस  उद्योग

 को  भी  arta  अपने  हाथ  में  लिया  है  ,  उसकी  स्थिति  गिरती  ही  जा  रहीं  )

 श्री  मुहम्मद शफी  कुरेशी  :  माननीय  सदस्य  मेरी  बात  ध्यानपूर्वक  सुनें  रेलों  को  रह  का

 ay  एक  सैक्शन  की  सारी  रेलों  को  रह  करना  नहीं  है  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  गाडियों  रद

 होने  से  परिवहन  सेवा  wea  व्यस्त  हो  गयी  है  ।

 हम  प्रति  दिन  10,900  गाड़ियां  चला  रहे  |  माननीय  सदस्य  के  ननसार  200.  गाडियां

 रद्द  हुई  हैँ
 जो

 पांच  प्रतितश
 से  भी

 कम
 हैं  ।

 देश  में  उद्योगों  को  कोयला  सप्लाई  करने  के  बारे  में  विशेष  ध्यान  रखा  गया  है  ।..  रेलवे

 ने  अपनी  श्रावंश्यकता  में  कमी  करके  उद्योगों  को  चलाने का  प्रयत्न  किया  है  |  माननीय  सदस्य न

 माना  है  कि  कोई  भी  प्राईवेट  उद्योग  बन्द  नहीं  उन्हें  रेलवे  को  धन्यवाद  देनों  चाहिये  जिसने

 प्राईवेट  के  लिये  aol  झ्रावश्यकता  में  की  है  ee  रेल  गाड़ियों

 की  स्थिति  सुधर  रही
 है  कौर  आगे  को  गाडियां  रह  नहीं  होंगी  ।  खानों  से  कोयला  उठाने  में  भी  कोई

 रुकावट  नहीं
 है  ।  रेलवे  वेतन  सप्लाई  करने  की  स्थिति  में  है  ।  स्थिति  में  सुधार  होगा  कौर  आगे  गाड़ियां

 रद  नहीं  की  जायेंगी  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  Both  Railway  and  Coal  Ministries  are

 answerable  for  the  shortage  of  coal.  The  Railway  Ministry  has  failed  to  satisfy
 the  railway  workers  I  do  not  know  as  why  the  Railway  Minister  has  even

 giving  false  relpies

 Wagon  shortage,  carrying  capacity  of  the  railways  and  absence  of  sidings
 at  the  pitheads  are  some  of  the  reasons  for  shortage  of  coal  According  to  our

 information  there  is  a  lot  of  corruption  in  the  allotment  of  wagons

 I  wanted  that  the  Minister  of  Coal  and  Mines  should  also  be  prese
 here  to  answer  the  part  of  question  relating  to  his  Ministry.  It  has  been

 stated  that  movement  of  wagons  will  be  speeded  up  and  a  programme  of

 diesolisation  and  electrification  of  trains  has  been  prepared.  Will  the  Hon.

 Minister  state  the  quantity  of  different  type  of
 coal  produced  since  Januarv

 and  also  during  the  last  two  years?

 There  are  80  many  Unions  in  the
 Railway.

 There  should  be  only
 one  Union

 for  all  the.15  lakhs  employees  of  the  railway.  There  should  be’
 separate  . wage

 boards  for  employees  of  the  Railway.  There  should  be  direct  negotiations
 between  the  railway  workers  and  the

 management
 with  a  view  to  avoid

 strikes  and
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 Calling  attention  to  thé  matter  of  Urgent  November  15,  1973

 Public
 Importance

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  It  is  not  correct  that  there  is  no  co-ordination

 between  the  two  departments  thére  is  no  clash  between  the  two  departments
 and  problems  are  solved  by  negotiations  at  the  high  levels.

 Wagons  are  allotted  on  the  recommendations  of  State  Government.

 Tu  case  Officers  of  the  Railway  have  done  any  thing  wrong  in  this  behalf,  it

 should  be  brought  to  our  notice.  We  will  definitely  enquire  into  it.

 In  so  far  as  Railway  employees  Unious  are  concerned,  it  has  been  the  policy
 of  the  Railways  to  negotiate  only  with  the  two  recognised  Unions..  We  want  to

 encourage  the  organisation  of  each  category  of  Union.  We  want  that  there
 should  be  only  one  Union  in  one  industry.  We  are  trying  to  adopt  this  policy.
 We  have  been  assured  by  certain  categories  that  they  will  disband  their  Union

 in  case  there  is  only  one  Union  in  the  Railways.  I  want  the  help  of  Shri

 Limaye  in  this  behalf.  We  should  persuade  Shastriji  not  to  do  that.

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  am  prepared  but............  or

 (Interruptions)  :

 Shri  Madhu  Limaye:  Will  you  accept  the  railways  as  a  commercial

 organisation  and  issue  instructions  that  their  cases  should  not  be  referred  to  the

 Pay  Commission  in  future  and  their  problems  should  be  solved  by  direct

 negotiations  through  the  medium  of  wage  boards.

 Mr.  Speaker:  You  say  that  reply  has  not  given  for  one  question  but  the

 question  can  be  only  one,  not  more.

 Shri  Madhu  Limaye  :  You  have  changed  the  procedure  and  like  others

 I  am  also  benefitting  out  of  it.

 Mr.  Speaker  :  They  take  benefit  and  also  says  that  you  have  changed  the

 procedure.  This  is  strange.

 शी  विश्व
 नारायण

 erat  )  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य  अपर्याप्त

 तथा
 परस्पर  विरोधी  है  ।  इसमें  नहीं  बताया  गया  कि  स्टीम  कोल  के  कम  सप्लाय  के  क्या

 1...
 हर

 क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  कर्मचारी  आन्दोलनों  के  कारण  रेलवे  के  स्टीम  कोल  की  सप्लायी मं

 कमी  कसे  हो  सकती  है  ?

 पहले  यह  बताया  गया  कि  अगस्त  और  सितम्बर  के  दौरान  स्थिति  खराब  हुई  ait  कहा

 गया  है  कि  इसका  कारण  कोयला  खानों  द्वारा  अधिक  wet  मनाना  है  ।  इसीलियें  मैं  कहता  हूं  कि

 वक्तव्य  परस्पर  विरोधी  है  ।  वक्तव्य  में  यह  नहीं  बताया  गया  कि  किन  जोनों  सेक्टरों  में  कितनी

 सेवाएं  रद  की  गयी  ।  इसलिये  वक्तव्य  पर्याप्त  है ।

 इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पूर्वोत्तर  पूर्वोत्तर  सीमांत

 जनों
 में  से

 प्रत्येक
 जोन  में  कूल

 कितनी
 गाड़ियां  रद्द  की  गयीं  कौर  रेलवे  के  टनों  कौर  रूपयों  में

 कुल

 कितनी हानि  हुई  ?

 भी  मुहम्मद शफी  कुरेशी
 :

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  वक्तव्य  ध्रपर्याप्त  है  ate

 ऐसी
 नहीं  इसमें  माननीय  सदस्यों  द्वारा  मांगी  गयी  दूसरी  सूचना  है  ।
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 24  1895  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय

 की  शोर  ध्यान
 दिलाना

 णा माननीय सदस्र  tue  को  a  हए  इसका  कॉपर  द  ier  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 arte यदि  लोको  स्टाफ  हड़ताल  करें  इंजन  न  चलें  तो  कोयले  का  परिवहन  फ्रेरे  होगा

 यह  बात  स्पष्ट  है  ।  लोको  स्टाफ  की  हड़ताल  से  14.67  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।

 1  1973  से  मध्य  रेलवे  में  122  गाड़ियां  रह  की  दक्षिणी  रेलवे  में  कोई

 गाड़ियां  रह  नहीं  की  गयीं  कौंर  पूर्वी  रेलवे  पर  दो  गाड़ियां  रह  की  गयीं  ।

 अध्यक्ष  महो८  प  :  इसका  उल्लेख  वक्तव्य  में  है  ।  ५ प्रापक  बताने  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  है
 |

 Shri  K.M.  Madhukar  (Kesaria):  The  cancellation  of  210  trains  has  effect-

 ed  the  life  of  common  man

 The  Hon.  Minister  should  take  steps  to  implement  the  compromise
 formula  arrived  at  with  the  loco  running  staff  so  that  their  problems  could  be

 soved

 Some  forces  of  the  country  in  collaboration  with  the  high  ups  of  this

 Ministry  are  conspiring  to  sabotage  the  public  sector  plants  or  bodies.  Un-

 fortunately  Government  is  not  aware  of  such  conspirators

 [The  wagons  are  allotted  to  the  private  companies  by  adopting  unfair

 means.  The  hon.  minister  should  see  to  such  corrupt  practices

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुये

 (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair)

 There  is  no  coordination  between  Ministries.  On  the  one  hand  it

 is  said  that  there  is  shortage  of  coal  and  on  the  other  there is  shortage  of  wagons,
 No  sympathy  is  shown  to  the  workers  even  after  nationalisation  of  public
 sector  industries.  The  production  in  the  mines  is  not  according  to  the  expecta-

 | है॥  is  for  this  reason tions.  So  many  reasons  are  responsible  for  these  difficulties

 that  I  say  that  steps  should  be  taken  to  implement  the  compromise  formula

 arrived  at  with  the  All  India  Loco  Staff

 The  acts  of  sabotage  in  the  railway  and  also  mines  should  be  enquired
 into  so  that  culprits  are  brought  to  books.  The  mimes  should  be  re-oriented  on

 the  scientific  basis

 There  should  be  a  co-ordinating  body  to.  assess  the  number  of  wagons  and

 quantity  of  coal  in  each  ministry.  Also  are  you  gomg  to  take  action  against

 he  corrupt  officials?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  Any  complaint  of  alleged  corruption  received

 against  any  official  will  be  enquired  into  and  punishment  awarded  accordingly

 It  is  not  correct  to  say  that  the  railway  had  to  incur  losses  due  to  loco

 staff:  strike

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  )  :  बया  कमीं  कोयले  कौ  है  भ्रमणा  बैंगनों  की  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  में  प्रक्रियों  को  नियमित  करनें  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 के  बारे  में  यह  परम्परा  रही  है  कि  जिन  सदस्यों  ने  नाम  दिये  मंत्री  महोदय  उन्हीं  के  प्रश्नों  का  उत्तर

 देंगे  |  यह  सारा  मामला  पेचीदा  है  ।
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 Statement  Re.  Coal  Supply  Position  ह  15,  1873

 ey  ye  ee  न णणायएतल्‍्नणाण

 श्री  भागवत  झा  श्रीपाद  :  यें
 श्राज

 या  कल  वक्तव्य  दे
 सकते

 जिसके  लिये  ये

 तैयार  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  : में  मन्त्री  महोदय  को  इस
 owe  एए

 अनुमति  दूंगा  किਂ  कोई  श्रधिकयन

 नहीं  पूछे  जायेंगे  ।

 प्राग

 कोयले  की  सप्लाई  की  स्थिति  के  में  वक्तव्य

 Statement  Re.  Coal  Supply  Position

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  शौर
 खान  मंत्री

 zto  ए०  गत  वर्ष  जब  मेरे  पास  रेलवे

 मंत्रालय  था  तो  यह  शिकायत  थी  कि  कोयले  के  लिए  गाड़ियां  उपलब्ध  नहीं  हो  रहीं  ।  उस  समय  कोयला

 उद्योग  गैर-सरकारी  हाथों  में  था  are  गाड़ियों  की  व्यवस्था  करना  खरीददार  का  उत्तरदायित्व  होता

 थां  :  अरब  कोयले  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  है  ,  राज  सारा  राष्ट्र  यह  प्रिया  करता  है  कि  न

 केवल  खानों  से  अधिक  कोयला  निकाला  ही  जायेगा  बल्कि  इंस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जायेगा  कि  सारे

 देश  में  उसका  वितरण  भी  हो  ।  इसਂ  एकाएक  हुये  परिवर्तन  में  हमें  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी  थी  कि

 सारा  संगठन  तकंसंगत  ग्रा घार  पर  जिससे  राष्ट्र  की  मांगें  भी  पूरी  हो  सकें  ।  क्योंकि  यह  निरंतर

 चलने  वाला  मामला है  कौर  इसमें  कुछ  पूंजी  लगाने  का  प्रशन  भी  उत्पन्न  हो  जाता  है  ।

 कोयला  सभी  निकायों  द्वारा  निर्धारित  मनोहर  दिया  परन्तु  मार्केट  में  ag  उसी

 कीमत  पर  मिलेगा  अथवा  यह  दूसरी  बात  है  ।  कमी  पैदा  कर  दी  जाती  विशेषकर  उस  समय

 जब  के  परिवहन के  स्तर  में  कूछ  कमी  श्री  जाती  मैं  तत्कालीन  सदस्यों  के  बारे.में  रेलवे  मंत्रालय

 से  बातचीत  कर  रहा  हुं  ।  साइंडिंग्ज  की  समस्या की  तुरन्त  ध्यान  दिया  जा  रहा है  ताकि  माल

 उतारने  के  कार्य  में  तुरन्त  सुधार  किया  जा  सके  ।

 श्री  श्याम नन्दन मिश्र
 :  स्टीम कोल  की  क्या  स्थिति है  ?

 श्री  टी ०  ए०  पाई  :  जब  तक  कोयला  खानों  को  पुनः  गठित  नहीं  किया  जाता  उस  समय  तक

 हम  तेजी  से  चरागे  नहीं  बढ़  सकते  |  बंगाल  श्र  बिहार  की  कोयला  खानों  का  पुनर्गठन  अनिवार्य  है  ।

 उस  भाग  में  बहुत  से  इस्पात  कारखाने  हैं  ।  रेलवे  का  एक  तिहाई  भाग  इस्पात  कारखानों  के  काम  में

 लगा है  ।

 यह  कहने का  कोई  लाभ  नहीं  हैं  कि  रेलवे  विभाग  इसके  लिये  उत्तरदायी  है  waar  कि

 कोयला  खानें
 |  में  यह

 मानने  को  तयार
 हूं  कि  दोनो ंही  लिए  sara  हैं  कि  समाज

 की  कतारों  को  उन्हें  पूरा  करना  है  ।  |  १४८  ८  रप  य  के  साथ  इस
 दायित्व

 को  पुरा  करने  का

 पुरा  प्रयास  करेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे  ।
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 24  1895  सभा  पटल  पर  wa  गये  पत्न

 ee  ह  een

 सभा  पटल  पर  गये  पत्र

 01678  laid  on  the  table

 नौसेना  श्रौपचा  सेवा  श्र  प्रवीण  व  चौथा  विनियम  1973

 शर  भारतीय  नौसेना  सहायक  सेवा  1973

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे०  बी०  :  मैं  नौसेना  1957  की

 धारा  185  के  भ्रन्तर्गत  निम्नलिखित  झधिसुचनाश्रों की  एक  एक प्रति सभा  पटल  पर  रखता हूं

 नौ  सेना  सेवा  की  शर्तें  और  प्रकीर्ण  संशोधन )  विनियम

 1973
 तथा  भ्रंग्रेजी  जो  भारत  क  राजपत्र  दिनांक  27

 197  में  संख्या  पा०  नि०  करा  12  में  प्रकाशित हुए  थे  |

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  5363/73]

 नौ  सेना  सेवा
 की

 शर्ते  झ्र  watt  संशोधन )

 1973  भ्रंग्रेजी  संस्करण )  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  3  1973

 में  श्रघिसूचना  संख्या  ato  नि०  का  13  (So)  में  प्रकाशित हुए  थे
 ।

 में  रखा  गया  |  देखिये  संध्या  एल०  eto  5466/7 3]

 भारतीय  नौ
 सेना  सहायक  सेवा  1973,  जो

 भारत
 के

 राज  पंत्र  दिनांक

 1  973  में  ग्र धि सूचना  संख्या  ato  नि०  करा  232  में  प्रकाशित

 हुए थ

 में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  5620/73]

 रेलवे  सुरक्षा  बल  )
 1973

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद शफी  क्रैश  )  मैं  निम्नलिखित पत्र  रेल  सुरक्षा बल

 प्रीमियम  1957 की  धारा  21  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  रेल  सुरक्षा  बल

 1973  तथा  wash  की  एक  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  20

 1973  में  अधिसूचना संख्या  सा०८  सां०  नि०
 448  (So)  में  प्रकाशित हुए  सभा  पटल

 पर  रखता हूं  :

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०
 ढी०  5693/73]
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 Papers  L  aid ALL  on  the  Lapie  ANU ह  Jem Novemb  er  15,  1973

 वचनों  तथा  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  दर्शाने

 बाले  विवरण

 मैं  लोक  सभा  के  cat संसदीय कार्य  विभाग  में  उप मंत्री  बी०  शंकरा नन्द )

 के  दौरानਂ  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्‍न  वचनों  तथा  की  गई  प्रतिमानों पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही दर्शाने  वाले  निम्नलिखित विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 चौथी  लोक  सभा

 (  )  विवरण  संख्या  31  पाहवा  1968

 (at)  विवरण  संख्या  33 ॥  सातवां
 1969

 विवरण  संख्या  32]

 |  )  विवरण  संख्या  31  नींदा  1969

 )  विवरण  संख्या  33  दसवा  1970

 (o:)  विवरण  संख्या  21  ग्यारहवां  1970

 (  )  विवरण  संख्या  2  बारहवां  1970

 पाँचवीं  लोक  सभा

 पहला  1971 विवरण  1

 विवरण  संख्या  2:  दूसरा  1971

 विवरण  संख्या  16  तीसरा  1971

 विवरण  संख्या  16  चौथा  1972

 )  विवरण  संख्या  10  पांचवां  1972

 (  )  विवरण  संख्या  8  छठा  1972

 विवरण  संख्या  8  सातवां  1973

 )  विवरण  संख्या  9  सातवी  सतर  1973

 विवरण  संख्या  3  राठवा  Ad,  19

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०  5694/73

 वैयक्तिक  क्षति  बीमा  )  1963

 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द वर्मा  )  :  में  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 हु

 वैयक्तिक  क्षति  1963 की  धारा  24  के  अर्न्तगत

 निम्नलिखित  भ्रधिसुचनाश्ं  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :----

 )  वैयक्तिक  क्षति  दूसरा  संशोधन  1972  जौ  भारत  के
 ब्या  सा०  झा०  581 usa  दिनांक

 8
 1972

 में  अधि-सुचना सं

 में  प्रकाशित  हुई
 थी

 ।
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 )

 वैयक्तिक  क्षति  बीमा  )  इसरा  संशोधन  1972  को  नाय

 के  राज पत्न  दिनांक  8  1972 में  अधिसूचना  संख्या  सां ०  ATo  582

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 वैयक्तिक  क्षति  तीसरा  संशोधन  1972  जो  भारत  कें
 a

 राजपत्र  दिनांक
 15  1972 में  अधिसूचना  संख्या  ato  झा०  709  (=)

 में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 वैयक्तिक  क्षति  तीसरा  संशोधन  1972 जो  भारत  के

 राज पत्न  दिनांक
 15

 197
 2

 में  अधिसूचना संख्या
 सां

 ०
 प्रा०  710

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 )  वैयक्तिक  क्षति  बीमा  )  संशोधन  1973  जो  भारत के  राजपत्र

 दिनांक
 14  1973  में  अधिसूचना संख्या  सां  ०

 श्री  141  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 उपर्युक्त  ग्र धि सूचनाओं को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक
 विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या  एल०  टी०  5695/7 3]

 श्री  इरासेक्षिमान  )  ः  मैं
 ग्रा पका  ध्यान  इस  तथ्य  की  भ्रांत  दिलाना  चाहता हूं  कि

 सभा  पटल  पर  विवरण  रखने  में  अब  बहुत  बिलम्ब  करने  की  एक  पूरी  बना ली  गई  है  कौर

 संभी  cal  के  साथ  विलंब  पत्न  रखने  के  कारण  बताने  वाले  विवरण  रखे  जा  रहे  ।  यह  एक  सामान्य

 बात  हो  गई  है  ।  कल  भी  श्री  राम  निवास  मिर्धा  ने
 20  1971

 से  दूसरा  1

 से  तथा  तीसरा  2
 1972

 से
 संबंधित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखे  कौर  उन्हें  विलम्ब

 से  रखने  के  कारण  बताने  वाले  विवरण भी  रखे
 कारणों

 के  बारे  में  भी  एक  विवरण में  तो  केवल यह

 कहा  गया  है  है  कि  से  रखना  ८»  गयेਂ  ।  यह  तो  कोई  कारण  नहीं
 ।  सभा  जानना  चाहेगी

 कि  ag  का  विलंब  क्यों  कौर  यह  भूल  करने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कया

 वाही की  गई  है  ।

 मेरा  सुझाव है  कि  इन  feral की  जांच  करने  के  लिये  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  की

 जानी  चाहिये  ।  दूसरे  लोक  लेखा  समिति  ने  इस  बात  पर  भी  टिप्पणी  की  है  कि  सरकार  कराधान

 शादी  के  संबंध  में  भी  अधिसूचनाएँ  जारी  करती  है  जिंस  पर  समिति  को  आपत्ति  है  ।  मैं  चाहुंगा

 कि  सरकार  द्वारा  उक्त  ales  के  कारण  बताने  हर
 विवरणों

 श्रादि
 की  जांच

 करने  के  बारें  में  अलग  से  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  जाये
 ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  It  is  a  very  serious  matter.  The

 explanations  given  for  delays  are  also  not  at  all  satisfactory.  They  go  on

 collecting  information  but  don’t  care  to  place  them  on  the  table  of  the  House,
 until  thing  amount  toa  heavy  bulk.  It  is  a  matter  of

 ignoring  parliamentary
 decorum  and  a  Parliamentary  Committee  should  be  appointed  to  go  into  that.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Such  matters  can  be  referred  to  our  Subordi-
 nate  Legislation  Committee  to  ensure  timely  placement  of  papers  on  the  table,.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  मामलों  में  भाली  सदस्यों  की  सतकंता  देख  कर  मुझे  खुशी  होती  है  ।

 यह  सहीं  है  कि
 सरकार  की  कठिनाईयों  को  भी  अनुभव  किया  जाना  चाहिये  परन्तु  सरकार

 को  भी  संसद  के  प्रति  प्रतीक  उत्तरदायित्व  की  भावना  से  काम  करना  चाहिये  |  साथ  ही  विलंब

 के  कारण  भी  ठोस  तथा  सन्तोषजनक  होने  चाहिये  ।  केवल  से  रह  कहने  से  दायित्व

 पुरा  नहीं  हो  जाता  |

 श्री  भगवत  झा  आजाद
 :  से  रह  गयाਂ  एक  ईमानदारी कारण  है  अन्य  बहाने

 तो  कितने  भी  बनाये  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  neat  बिहारी  वाजपेयी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 संबंधित  मंत्रालय  की  ।  फिर  भी  मैं  कहूंगा  कि  संसदीय  पत्तों

 के  मामले  में

 इस  प्रकार  से  व्यवहार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  वैसे
 इस  बात ब्र  के  लिये  तो  यह  कहना  काफ़ी  होगा  |

 कोई  समिति  गठित  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  |

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :
 मैं

 राज्य  सभा  के  महा  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित सन्देशों  की  सू  चना  सभा  को

 देता हूं
 :--

 कि
 राज्य

 सभा  ने
 12  197  3

 की  अपनी  बैठक  में  सिविल  प्रक्रिया  संहिता
 1973  पास  कर  दिया  है  ।

 कि
 राज्य

 सभा  ने
 12  197

 3  की  शीरानी बैठक  में  प्रसूति  लाभ
 )

 1973  पास  कर  दिया  है  ।

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  पा विधेयक

 BILLS  AS  PASSED  BY  RAJYA  SABHA

 महासचिव :  श्रीमन्‌  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  निम्नलिखित  विधेयक  सभा  पटल  पर  रखता

 oi

 (1)  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  19731

 (2)  प्रसूति  लाभ  )  1973  |

 वि ee

 132



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र 24  1895  )

 सदस्यों  की  दोष  सिद्ध

 CONVICTION  OF  MEMBERS

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  मुझे  ड्राथमंड  हार्बर के  सब  डि

 मजिस्ट्रेट से  12  197  3
 को  भेजा  गया  निम्नलिखित  तार  प्राप्त  हुआ  है

 ——

 माधुर्य  लोक  ने  सार्वजनिक प्रदर्शन  के  दौरान  न्यायालय की

 कार्यवाही  का  श्रीमान  मामला  संख्या  01510/73  में  सब-डिवीज़नल

 डायमंड  24  पश्चिम  के  न्यायालय  में  12

 1973  को  अपने  गिरफ्तार  कराया  ।  सदस्य  को  दोषी  पाया

 गया  प्रौढ़  उस  दिन  न्यायालय  के  उठने  तक  उन्हें  हिरासत  में  रखा  गया
 ी

 ee  ee  नान  नया

 याचिका

 COMMITTEE  ON  PETITION

 प्रतिवेदन

 श्री ए०
 पी०

 शर्मा
 :

 मैं  याचिका  समिति  का  प्रतिवेदन प्रस्तुत  करता  हूं  :

 लाना

 विशेषाधिकार  समिति

 COMMITTEE  OF  PRIVILEGES

 छठा  प्रतिवेदन

 डा०
 हेनरी  आस्टिन  (

 :
 मैं  विशेषाधिकार समिति  का  छठा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता हूं

 कंपनी  विधेयक

 COMPANIES  (AMENDMENT)  BILL

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्री  नवल
 किशोर

 शर्मा
 :
 मैं  कम्पनी  1956,  प्रतिभूति  संविदा

 यमन )  1956  तथा  नि बंधनकारी  व्यापार  व्यवहार  1969  का  alc

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन
 पेश

 करता  हूं  ।
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 संयुक्त  समिति  क  समक्ष  साक्ष्य

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा
 :

 मैं  कम्पनी  1956,  प्रतिभूति  )

 1956  तथा  निर्बन्धनकारी व्यापार  व्यवहार  1969, का  शौर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  समक्ष  दिया  गया  साक्ष्य का  रिकार्ड  सभा-पटल  पर

 रखता हु  ।

 राष्ट्रीय  पुस्तकालय  विधेयक

 NATIONAL  LIBRARY  BILL

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  बढ़ाया  गया
 ।

 श्री  मर नाथ  विद्यालंकार  )  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  शहरों  कतिपय  we  संसद  मामलों  का
 उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जानें  के

 समय  वर्षाकालीन  1974  दिन  तक  बढ़ाती  है  |

 श्री  इराझिमान  )  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  यह  वर्ष  1974  में  होने  वाले

 संसद के  मानसून  सत्न  के  अन्त  तक  का  समय  क्यों  लेना  चाहते  सभा  में  भी  तथा  देश  भर  में  यह

 भावना  व्यापक  है  कि  यह  समिति  निर्धारित  समय  से  भ्र त्या धिक  समय  ले  रही  है  ।  उन्हें यह  दायित्व

 लेते  समय  ही  समय  का  ध्यान  रखना  चाहिये  था
 ।

 wa  दो  वर्ष  का  समय  हो  चुका  है
 कौर

 शायद

 दो  वर्ष  श्र  लें  जायें  ।  मानसून  सत्र  के  दिन  की  बजाये  यह  प्रतिवेदन  बजट  सत्न  के  पहले

 सप्ताह  में  पेश  किया  जाये  ।  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  उपरोक्त  संकल्प में  शब्दो ंके
 स्थान

 बजट  सत्न  के  भ्रान्ति  सप्ताह  के  पहले  दिन  रखा  जाये

 श्री
 Glo

 जी०
 मावलंकर

 :  हमारी  एक  समिति  को  सैंकड़ों  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  परन्तु  हमने  कुछ

 एक  ही  छांटे  |  समय  बचाने  के  लिये  यहां  भी  ऐसा  किया  जा  सकता  था  ।  इस  कारण  अधिक

 समय  लेने  जरूरत  नहीं  थी  ।  इसलिये  समिति  के  भ्रध्यक्ष  आगामी बजट  सत्र  के  पहले  सप्ताह  के

 भ्रान्ति  दिन  तक  का  समय  मांग  लेते  |

 श्री  अमरनाथ  विद्यालंकार
 :

 इस  विधेयक  के  कूछ  प्रावधानों  पर  विवाद  पैदा  हो  गया  था

 स्वयं  विपक्ष के  ही  कुछ  सदस्यों  ने  यह  कहा  था  कि  यह  विधेयक  जल्दबाजी  में  पेश  न  किया  जाये

 हमें  समूचे  साक्ष्यों  तथा  खण्ड  वार  विचार  करना  है
 ।

 फिर  कतिपय  गंभीर  विवादों  के  पहल  करने  हेत हेतु

 भी  कुछ  समय  तो  लगेगा  ही  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 परन्तु  एक  सत्र  को  बीच  में  छोड़  कर  मानसून  सत्र  के  प्रीत  तक  का  समय

 क्यों  मांगा  जा  रहा  है  |

 श्री  अमरनाथ  विद्यालंकार  :  विपक्षी  सदस्यों  द्वारा  कुछ  प्रावधानों  पर  विवाद  पैदा  किये  जाने

 पर  स्वयं  शिक्षा  मंत्री  ने  भी  उन  पर  विचार  के  लिए  समय  मांगा  ।  उन्होंने  पुस्तकालय  का  एक
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 24  1895  )  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  विधेयक

 निर्देशक  Be  ae  पक
 dar

 ate  है  era
 a  |  इस  प्रकार  विधेयक  को

 शरर

 अधिक  सारगर्भित  बनाने  तथा  सभा  द्वारा  व्यापक  रूप  से  इसे  स्वीकार्य  बनाने  के  लिये  पर्याप्त  समय

 दिया  जाना  चाहिय े।

 श्री समर  यह  :  में  भी  इस  समिति  का  एक  सदस्य  हूं
 नौ

 माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं
 |  |  वस्तुत 7

 eee  eee यह  विधेयक  इतना  तो  नही ंहै  ।  इस  विधेयक  के  कारण  कवल  राष्टीय  प्स्तकालय  के

 चोरियों  को  ही  नहीं  बल्कि  कई  प्रसिद्ध  हस्तियों  को  भी  बड़ी  चिनता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  AC  करना  क्या  चाहते  हैं

 श्री  समर  कछ  frat  ने  कुछ  आपत्तियां  उठाई  थी  जिनका  जिक्र  मेरे  माननीय  मित्र

 ने  यहां  नहीं  किया  ।  इस  विषय पर  कई  शभ्रात्दोलन  हुए  तथा  ५,  गोष्ठियां  तथा  सम्मेलन  आयोजित

 au  थे  जिनमें  ore  प्रसिद्ध  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  था

 उपाध्यक्ष  महो: य  मेरी  समझ  में  नहीं  रहा  है  आ्राखिर  माननीय  सदस्य  करना  क्या  चाहत

 e  |

 श्री  समर  गुह
 :

 शिक्षा  मंत्री  ने  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  में  एक  निर्देशक  की  नियुक्ति  करने  का  सुझाव

 दिया  था  मुझे  उम्मीद  है  कि  सभा  इस  संबंध
 में

 मे  रे  साथ  सहयोग  करेंगी
 ।

 हम  सभी  विपक्षी  सदस्यों

 ने  यह  स्वीकार  किया  था  कि  नये  प्रबन्ध  के  कार्यकरण  को  भी  देख  लिया  जायेगा  |

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  में  रोका  ध्यान  ज्ञापन  के  अ्नच्छेद संख्या  4  की  ic  आकर्षित

 करना  चाहता  हुं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  क्योंकि  विधेयक  का  विरोध  guts  इस  पर  विचार  में

 समय  लगेगा  |  यह  विधेयक  जनमत  प्राप्त  करने  क  लिय  प्रचलित  नहीं  किया  गया  पर्त  प्रवर

 समिति  के  पास  विचारार्थ है  ।  उन्हें  यह  नहीं  कहना  चाहिये  कि  इस  विधेयक  का  विरोध  होने

 के  कारण  इस  पर  अधिक  समय  लग  रहा  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  में  एक  बीच  के  मार्ग  का  सुझाव  देता  हं  ।  श्री  विद्यालंकार  मानसून

 va  के  प्रति  दिन  तक  का  समय  चाहते  हैं  ।  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  यह  समय  केवल  प्यार  सत्र  के

 दिन  तंक  बंदा  दिया  जाये  ।  फिर  ्  बैठकों  के  पश्चात  समिति  यदि  अवश्यक  समझे तो

 अर  अधिक समय  मांग  ले  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेर  विचार  से  सभा  को  यह  स्वीकार  होगा  क  ०  ०  ०  व्यवधान

 यदि  इस  विषय  पर  भी  वित्त  है  तो  फिर  मुझे  इसे  मतदान  के  लिये  रखना  होगा  ।  इस  पर  श्री  श्र

 ०५,  चर्चा  नहीं  होगी  |

 संसदीय कार्य  मंत्री  के०  यदि  यह  सुझाव  है  कि  अगले  सत्र  के  अन्तिम  दिन

 तक  का  समय  बढ़ा  दिया  जाये  कौर  बाद  में  स्थिति  पर  विचार  कर  लिया  जाये  तो  मंत्री  महोदय  को  यह

 स्वीकार  होगा  ।  मरा  समिति  के  भ्रध्यक्ष  से  भ्रनुरोध  है  कि  वह  यह  मान  लें  ।

 श्री  अमरनाथ  विद्यालंकार  मुझे  स्वीकार है  ।

 श्री समर  न  तो  मंत्री  महोदय  कौर  न  ही  समिति  के  अध्यक्ष  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  इस  संबध

 में  जिम्मेवार  लोगों  ने  इस  विषय  में  प्रा पत्तियां  उठाई  हैं  ।  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  मित्रों  ने  सारे  मामले
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 को  समझा  नहीं  है  ।  उन्हें  पूरी  भूमिका  का  ज्ञान  नहीं  है  ।  अत  :  यह  एक  गलत  परम्परा  होगी ।

 संयुक्त
 समिति  के  सर्वसम्मत  तैलीय  को  यहां  सभा  में  बदलना एक  बुरी परम्परा  होगी  ।  फिर  मंत्री

 |
 महोदय  भ्र ौर  समिति  के  meat  इस  निर्णय  को  बदल  नहीं  सकते  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 व्यवस्था  रखिये  ।

 श्री
 टल

 बिहारी  वाजपेयी
 :

 बजट  सत्र  के  प्रीत  में  वह  फिर  समय  वृद्धि  के  लिए  कह  सकता  है ं।

 श्री  समर  गुह  :
 इस  संबंध  में  कोई  सर्वमान्य  हल  निकाल  लीजिये  ।  निपेरा को  काम  करने  का

 अ्रवसर तो  दीजिये

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 मानसून  सत्र  तक  प्रतीक्षा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय

 ने  संशोधन  के  रूप  में  सुझाव  दिया  है  कि  ore  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  का  समय  दिया  जाये  ।  यही

 बात है  न  ?

 श्री
 क्ष०  रघुरामेया :  जी  हां

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  संसदीय  कार्य  मंत्री  के  इस  सुझाव  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता

 हूं  सर्दी  यह  सभा
 को

 स्वीकार  हो  तो  ठीक है  ।

 प्रश्न यह  है

 कि  समिति  को  अगले  सत्न  के  अन्तिम  दिन  तक  का  समय  दे  दिया  जाये
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 मूल  संशोधित  रूप  स्वीकृत  gar

 THE  ORIGINAL  MOTION,  AS  AMENDED  WAS  ADOPTED

 श्री  समर  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  एक  भ्रत्यन्त  बुरी  परम्परा  चलाई  है  ।

 ee

 नियम  377  के  भ ग्रन्तगत  मामले

 MATTER  UNDER  RULE  377

 महाराष्ट्र  में  आदिवासियों  पर  जमीदारों  द्वारा  कथित  सागर  हमला

 थ्रो०
 मधु  ७  महाराष्ट्र में  जिला  धूलिया  के  शाहिदा

 में  धान
 के  भूमिपतियों  ने  गुजर  जाति  के

 शस्त्रधारी  नियुक्त  कर  रखे  हैं
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 24  1895  )  नियम  377  के  अंतगर्त

 वासियों  पर  तरह  तरह  के  भ्रष्टाचार  करके  उनकी  जमीनें  हड़प  कर  रहे  हैं  तथा  आतंकित  कर  रह

 गूजरों  द्वारा  श्नादिवासियो ंके  शोषण  के  कारण  सर्वोदय
 कार्यकर्त्तात्रों

 ने  वहां  श्रमिक  संगठन  बनाकर

 आदिवासियों  की  जब्त  की  गई  भूमि  को  वापस  दिलाने  का  अभियान  चलाया  है  ।  पाटिलवादी में  गूजरों

 ने  झादिवासियों  तथा  भीलों  पर  गोली  चलाई  जिसमें  एक  आदिवासी  मारा  गया  तथा  घायल

 हुए ।  आदिवासियों के  संगठन  की  गतिविधियों के  फलस्वरूप  जब  कृषि-मजूरी में
 40

 से  50  प्रतिशत

 की  वृद्धि हुई  तो  भूमिपति  तिलमिला  उठे  भ्र  उन्होंने  अपनी  निजी  सशस्त्र  सेना  बना  डाली  ।  5

 अक्तूबर  को  भ्रादिवासी  भूमिहीनों  की  शाहादा  में  गांव  चिरोड़े  में  आयोजित  एक  बैठक  में  इन

 धारियों  ने  area  कर  दिया  जिसका  नेतृत्व  समीपवर्ती  गांव  पातवाडी  के  सरपंच  ने  किया  था  ।

 इस  हमले  में  लोहे  की  छड़ों  तथा  देसी  पिस्तौलों  का  खुल  कर  उपयोग  था  ।

 जब  सरकार  ने  कुछ  वन-भूमि  को  भूमिहीनों  में  वितरित  करना  चाहा  तो  इस  सरपंच ने  प्रश  सन

 पर  दबाव  डाल  कर  उक्त  वितरण  रूकवा  दिया  ।  इन  बस्तियों में  भूमिपतियों  तथा  सरकारी  व्यवस्था

 में  साँठ-गाँठ  है  |

 फल  बलਂ
 के

 वेष  में  भूमिपति
 धनियों

 ने  सशस्त्र  सेना  बना  रखी  है
 ।  सतपुड़ा

 तापी  क्षेत्र  सहकारी  चीनी  मिल  लिमिटेड  के  शीर्षक  पत्न  पर  इस  सरकारी  चीनी  मिल  के  अध्यक्ष  श्री

 पी०  Fo  पाटिल  ने  भूमिपतियों  को  इस  श्राशय  का  पत्न  लिखा  कि  वहां  4.  2  लाख  रुपय  कीं  लागत

 से  तथा
 19

 लाख  के
 निरन्तर

 होने  वाले  व्यय  से  एक  सशस्त्र  संगठन  कायम  किया  जाये  ।  आपकी

 अ्रनुमति से  मैं  उक्त  पत्र  की  फोटो  प्रति  *सभा  पटल  पर  रख  रहा  हुं  ।

 मेरा  गृहमंत्री  से  ्र  है  कि  वह  इस  मामले  की  जांच  करे  तथा
 गरीब  भूमिहीन  आदिवासियों

 पर  अत्याचार करने वाले
 करने  वाले  इस

 सशस्त्र  संगठन
 को

 ऐसी  गतिविधियों
 के

 करने
 से  रोके  तथा  भूमिहीन

 श्रादिवासियों  में  भूमि  का  वितरण  कराने  की  व्यवस्था  करें  ।

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों  श्री  पी०
 कर०

 पाटिल  को  गिरफ्तार  किया  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कृपया  व्यवस्था  रखिये
 |  प्रो०

 मधु  दण्डवते वह  कापी  मुझे  दें  दें  ।  श्री मधु
 लिमये  !

 Shri  Madhu  Limaye:  |  have  not  to  say  much.  This  incident  was  given  notice
 of  two  or  three  days  and  had  the  Home  Ministry  taken  action  for  thwith  such
 incidents  might  have  not  happened.  The  Prime  Minister  is  here  and  I  request
 her  to  immediately  issue  instructions  to  the  Chief  Minister  to  go  into  the  matter
 and  stop  the  idea  of  forming  para  military  organisation  there.  I  had  been

 working  in  that  area  in  my  boyhood  and  I  know  how  much  atrocities  are  done
 to  the  Adivasis.  Immediate  action  should  be  taken  in  this  matter.

 गृह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  :  यह  मामला  हमारी  जानकारी

 में  बनाया  है  ौर  हम  महाराष्ट्र  सरकार
 से  सम्पर्क  किये हुए  हैं  ।

 नाभ

 soon  महोदय  द्वारा  तदनन्तर  आवश्यक  अनुमति  प्रदान  न  किये  जाने  के  कारण  कागजात /
 दस्तावेज  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  नहीं  माना  गया  ।

 *The  Speaker  not  having  subsequently  accorded  the

 on  the  Table.
 necessary  permission

 the  paper/document  was  not  treated  as  paper  laid
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 एस०
 एम०  बनर्जी

 :
 दात

 पल
 चना  पत  पर  रवा  ह  ओर  सत  उत  पढ़  भो  नहा

 रहे
 हैं

 ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  हम  महाराष्ट्र सरकार  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  कौर  यदि  दोनों

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  कही  गई  बातें  सही  हैं  तो  निश्चय  ही  ae  बड़ी  चिन्ता की  बात  है  ।  परन्तु

 जब  तक  हम  महाराष्ट्र  सरकार  से  उत्तर  नहीं  पा  लेते  तब  तक  हम  कछ  नहीं  कह  सकते  |

 कुछ  संसद  सदस्यों  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  अध्यक्ष  को  सुचना  दियां  जाना

 श्री  वीरेन  दत्त  पश्चिम  )  :
 मुझे  ज्ञात  gor  fe  इस  सभा  के  सदस्य  श्रीमती  विभा  घोष

 श्री  विजय  श्री  एस०  पी०  भट्टाचार्य  श्री  माधुर्य  हालदर को  बंगाल  में  अन्य

 40,000  व्यक्तियों  के  साथ  12  तारीख  को  गिरफ्तार  कर  लिया गया  किन्तु इस  बारें  में  अनाप

 को  कोई  सूचना नहीं  दी  गई  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Bavka):  Shri  Shiv  Shanker  Prasad  Yadav,  the

 Member  of  this  House  was  arrested  on  18th  October  in  Monghyr  district.
 But  the  intimation  of  his  arrest  was  not  given  to  the  House  according  to  the

 rules,  I  demand  that  the  matter  should  be  looked  into  by  you  or  it  should

 be  referred  to  the  Privilege  Committee  under  rule  227.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यदि  ये  बातें  सच  हैं  तो  इनकी  श्रवनीय  जांच  की  जानी  चाहिये
 ।

 )

 किन्तु  पहले  मुझे  तथ्यों  का  पता  लगाना  होगा  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :
 श्री  हालदर  के  बारे में  आपको तार  मिल  चुका है  ।  इन

 चार  माननीय  सदस्यों  को  12  तारीख  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  कौर  राज  15  तारीख  हो  गई  |

 कभी  तक  प्रत्यक्ष  को  इसकी  सूचना  नहीं  दी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  कोई  नई  बात  श्रापने  नहीं  बताई  |  मुझे  एक  प्राय  तार  मिला  है

 जिसके  भ्रनुसार श्री  दिनेश  ने  जोरदार  सत्याग्रह  किया  तथा  जिला  पश्चिम  बंगाल

 ने  उन  पर  दो  रूपया  जुर्माना  या  एक
 दिन

 की
 साधारण

 का  फैसला किया
 ।  माननीय  सदस्य

 ने  कैद  मंजूर की  ।

 श्री  दशरथ  देव
 :  उनको  बहुत  बुरी  तरह  से  पुलिस  कांग्रेस  के  पंडोरी  ने  पीटा  है

 |

 प्रश् चात लोग-सभा  मध्याह्न  भोजन के  लिये  2  बजकर  30  म०  To  तक  के  लिए

 स्थगित हुई  )

 (The  Lok  Sabha
 then  adjourned  for  lunch  fill  thirty  minutes  past  fourteen

 hours  of  the  clock).

 मध्याह्न  भोजन  के  बाद
 2  बजकर  35  मिनट 2 (५  प०  पर  पुनः

 समवेत

 (The  Lok
 Sabha  re-assembled  after  lunch  at  thirtyfive  minutes  past  fourteen

 of  the  clock)
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 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair)

 अ्रनुवाद  विधियां  )  विधेयक

 AUTHORISED  TRANSLATIONS  (CENTRAL  LAWS)  BILL

 यह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ  एच०
 मैं  प्रस्ताव करता  हू

 कतिपय  भाषाओं  में  केन्द्रीय  विधियों  के  प्राधिकृत  छह  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये
 ।

 संविधान के  भ्रनुच्छेद  34  भ्रन्तगंत  राज्य  विधान  सभाओं  को  प्राधिकार  है  कि  वे  राजभाषा

 के  रूप  में  हिन्दी  अथवा  किसी  एक  या  एक  से  af  भाषा  को  स्वीकार कर  लें  ।  यह  उपयोगी

 होगा  कि  उन्हें  केन्द्रीय  विधियों  का  प्राधिकृत  अनुवाद  उपलब्ध  कराया  जाए  ।  वर्तमान  प्रक्रिया  यह

 है  कि  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  अपनी  राजभाषा  में  बनी  विधियों  का  श्रनृवाद  कराती  हैं  तथा उन  पर

 अन्तिम  निर्णय  राजभाषा  विधायी  श्राग्रोग  द्वारा  किया  जाता  है  जो  न्याय  कम्पनी  काय

 मंत्रालय  के  भ्रमित  है  ।  चूंकि  केन्द्रीय  अधिनियमों  के  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  श्रनदित  संस्करणों का  काननी

 स्तर  नहीं है  उनका  उपयोग भी  सीमित  रह  जाता है  |  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  ्  विधियों

 को  कानूनी  स्तर  दिलाने का  है  ।

 में  इस  विधेयक  को  सभा  में  विचार  किये  जाने  के  लिए  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 को  एम०  ए०  मसुरुगन्तम  :  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  को  देश  के

 कानूनों  से  परिचित  होना  चाहिये  किन्तु  यह  सम्भव  नहीं
 है  क्योंकि  कानून  या  तो  भ्रंग्रेजी में  हैं  या  हिन्दी

 में  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  विधियों का  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्राधिकृत  अनुवाद  होना  चाहिए

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  सैन  करता  हूं  ।  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  हैं  कि  सरकार

 कानूनों  ate  विधियों  को  उतनी  तत्परता  के  साथ  लागू  नहीं  करती  जितनी  से  करना  चाहियें  ।

 संसद  में  कानन  तो  बन  जाते  हैं  किन्तु  उनको  क्रियान्वित नहीं  किया  जाता  ।

 अधिकतर  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रतिवाद  नहीं  कराया  गया  ।  मंत्री  महोदय

 कह  सकते  हैं  कि  यह  कार्य  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  का  है  |  किन्तु यह  उत्तर  संतोषजनक नहीं  है

 अनुरोध  है  कि  इनका  शीघ्र  से  शी  घ्  क्षेत्नीय  में  दि  कराना  चाहिये  ।

 ज  की  बात  है  कि  भारत  के  संविधान  का  भी  तक  कई  में  जनवाद  उपलब्ध

 नहीं है  ।  इससे  स्थिति  का  भ्रनुमान लगाया  जा  सकता है  कि  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  कितनी  उपेक्षा

 की.जा रही  है  ।

 *
 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 *Summarise  translate
 नन  an  Hrnol  dhbnawne

 Im  lami.
 in  Tamil

 a  version  based  on  11 nglish  translati  on  of  the  speech
 delivered
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 राज  भाषा  )  आयोग गत  से  कार्य  कर  रहा  है  ।  इस  ग्रा योग के  लिये  1973-74

 के  बजट  में  28  लाख  रुपयों की  मांग  की  गई थी  ।  गत  12  वर्षों  में  इस  प्रयोग  पर  लगभग  3

 करोड़  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके हैं  ।  किन्तु  इस  आयोग  द्वारा  अब  तक  केवल  237  अधिनियमों का

 हिन्दी  भ्  प्रकाशित  किया  गया  है  ।  आश्चर्य  की  बात  है  कि  केवल  चार  अध्यादेशों  का  हिन्दी  में

 भ्रनुवाद  किया  गया है
 जबकि  सैंकड़ों  की  संख्या  में

 अध्यादेश
 जारी  किये  जा  चुके  हैं  ।

 प्रत्येक  मंत्रालय  में  हिन्दी  कार्यालय
 भी  है  ।  इसके  बावजूद  केवल  237  अधिनियमों  4

 अध्यादेशों का  राजभाषा  हिन्दी  में  अनुवाद किया  गया  है  ।  sare  हिन्दी  की  यह  हालत  तो  इसका

 तौ  अनुमान  ही  लगाया  जा  सकता  है  कि  प्रादेशिक  भाषाओं  की  क्या  हालत  होगी
 ?

 पिछले  अनेक  वर्षों  से  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रयुक्त  अ्रपनी

 वार्षिक  रिपोर्टों  में  यह  सिफारिश  करते  श्र  रहे  हैं  कि  अस्पृश्यता  अपराध  निवारक  अ्रधिनियम  का

 क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  करके  सभी  पुलिस  स्टेशनों  में  उपलब्ध  किया  जाना  परन्तु  खेद

 की  बात  है  कि  उक्त  अधिनियम  का  कभी  तक  हिन्दी  में  भी  अ्रनुवाद  नहीं  हो  सका है

 विभिन्  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  जितने  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  अनुवाद  किया  गया  उनकी

 संख्या इस  प्रकार  है  ।  में  17,  असमिया में  46,  उड़िया में  51  झ्र  मराठी में  केवल  8  प्र धि नियमों

 का  किया  गया  है  |  इनका  मुद्रण  श्रभी  तक  नहीं  किया  गया  ra

 केन्द्रीय  सरकार  ने
 40

 महत्वपूर्ण  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  करने

 के  लिए  प्राथमिकता  देने  का  राज्य  सरकारों  से  ade  किया  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  झ

 करूंगा  कि  जिन  भाषियों  में  कौर  जितने  अधिनियमों  का  झ्रनुवाद  कर  दिया  गया  उससे  सम्बन्धित

 सभा  पटल  पर  रखे  जायें  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  नई  दिल्‍ली  में  1973  में  विधि  सचिवों

 का  जो  सम्मेलन  झा  उसमें  सिफारिशें  की  गई  सरकार  ने  उन  पर  क्या  निर्णय

 लिये  हैं  ।

 शीघ्र से  शीघ्र  सभी
 को  क्षेत्रीय  भाषियों  में  संविधान  का  अनुवाद  किया  जाना

 तमिल  में  शीघ्र  से  शीघ्र  संविधान  का  अनुवाद  किया  जाना  क्योंकि  यह  भारतीय  भाषा

 ही  नहीं  बल्कि  श्री  मलयेशिया  कौर  बर्मा  जैसे  देशों  में  इसे  दूसरी  राजभाषा  का  दर्जा

 प्राप्त है  ।

 श्री  एन०  टोम्बी  fag  :  मैं
 अपने  पूर्व  वक्ता  की

 इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  केन्द्रीय  अधिनियमों  के  अनुवाद  में  तीब्र  गति  लाई  जानी  चाहिए

 केन्द्रीय  ्र घि नियमों  के  अनुवाद  के  बारे  में  की  आठवीं  अनुसूची  में  उल्लिखित  किसी

 भी  का  उल्लेख है  ।  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  जोर  झ्राकृष्ट  करना  चाहता कि  हमारी

 जनसंख्या का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  ऐसा  भाषायी  समुदाय  जो  श्राठवीं  अनुसूची  में  उल्लिखित

 किसी  भी  भाषा  के  ग्रन्तगट  नहीं  जाता
 ।  कौर

 इस
 विधेयक

 का
 अभिप्राय

 जनता  को  लाभ  पहुंचाना
 तो

 दुरस्थ
 क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  भाषायी
 भ्रल्पसंख्यकों

 के  लाभ  के  लिए  उन  भाषा-समूहों  में  भी  अनुवाद
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 के  ह. प्रन्तगत  मामल

 ——

 प्रस्तुत  किये
 जिनका  संविधान  की  areal  श्नतुसूची

 में  उल्लेख  नहीं  परन्तु  जिन्हें  साहित्य

 अकादमी  द्वारा  मान्यता-प्राप्त  है  ।  केन्द्रीय  कौर  राज्य-कानूनों  का  राज्य  स्तर  पर  भी  द्रुत  गति  से

 अनुवाद किया  जाना  चाहिए  ।

 मणिपुरी  को  संविधान  की  श्राठवीं  अनुसूची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  यद्यपि  इसको  आठवीं

 अनुसूची  में  शामिल  करने  के  लिए  निरन्तर  मांग  की  जाती  रही  है  ।  साहित्य  झ्र का दमी  मणिपुरी  को

 आधुनिक  भारतीय  भाषा  के  रूप  में  मान्यता  देती  है  ।  इस  समय-कानून  की  जानकारी  शहरी  क्षेत्रों

 अधिक  पढ़े  लिखे  लोगों  तक  ही  सीमित है  ।  अगर  सरकार  कानून की  जानकारी

 सभी  लोगों  को  उपलब्ध  करना  चाहती  तो  कानूनों  का  अनुवाद  areal  भ्रनुसूची  में  उल्लिखित

 भाषाओं तक  ही  सीमित  न  रख  कर  अरन्य  भाषाओं  में  भी  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  जिस  प्रकार

 की  नीति आकाशवाणी ने  अरपना  रखी  वैसी  ही  नीति  कानूनों  क  अनुवाद  में  भी  जानी  चाहिए  |

 मणिपुरी  जैसी  विकसित  भाषा  को  आठवीं  भ्रनुसूची  में  शामिल  करने  क  लिए  भारत  सरकार  को  पहल

 करनी  चाहिए  ।  तब  मै  ऐसे  उपाय  का  अधिक  स्वागत  करूंगा  |

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (Mandsaur):  The  present  bill  may  appear  a  short
 measure  but  it  is  an  important  bill  in  itself.  The  translated  version  of  the

 Central  Laws,  prepared  by  the  State  Governments  can  not  be  treated  as

 authentic  version  unless  such  rules,  regulations  and  Acts  are  authorised  by  such

 a  Bill.

 TkLe  Honourable  Minister  has  stated  in  the  Financial  Memorandum  that

 translated  version  would  be  made  available  in  11  languages.  I  would  like  to

 know  from  the  Honourable  Minister  as  to  why  he  has  left  out  four  of  the  fifteen

 languages  in  the  Eighth  Schedule.

 The  Minister  has  also  stated  in  the  छाता तता  that  there  would  be
 one  Machinery  at  state  level  and  the  other  at  central  level,  which  would  finally

 approve  the  translated  version  of  the  Acis,  rules  and  regulations.  If  there  is

 only  one  Central  Agency  which  would  prepare  authorised  translations,  there
 would  not  be  any  duplication  of  work.

 Some  of  the  ordinances,  rules  and  bye-laws  issued  in  the  last  four  years
 have  not  been  translated  even  in  Hindi.  How  long  would  it  take  to  translate
 them  in.  these  eleven  regional]  languages?  There  should  be  a  time  limi:  to  make
 available  the  translated  versions.  The  permanent  staff  should  be  provided  tor

 this  purpose.

 Under  Article  343(1),  it  has  been  stated  that  Hindi  in  Devanagari  script
 would  be  the  official  language.  But  today  even  the  translated  version  of  the

 central  laws  are  not  available  in  Hindi.  Hindi  has  not  been  given  the  encourage-
 ment  which  should  have  been  given  tc  it  under  the  Article  351.  The  sufficient
 scientific  terminology  has  not  been  prepared  even  in  Hindi.  Such  difficulties

 may  also  come  up  in  the  way  of  other  regional  languages.  I,  therefore,  suggest
 that  adequate  staff  should  be  provided  for  preparing  translated  version  in  the

 regional  languages.
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 ड  ड

 I  know  this  work  would  be  very  dificult,  Why  this  sort  of  duplication  is

 required?  Even  now  Hindi  translation  is  .ot  being  made  available.  Special
 attention  should  be  given  to  make  available  the  translation  in  other  languages
 at  the  earliest.  At  present  even  authorised  translation  of  our  Constitution  is

 not  available.

 I  want  to  say  one  thing  more  that  itis  better  if  yoa  can  get  it  translated

 in  15  languages  instead  of  11  languages  otherwise,  please  clarify  the  position
 in  this.  regard.

 Shri  D.  N.  Tiwari  (Gopalgunj):  I  have  got  one  fundamental  objection  that

 according  to  official  languages  Act  Hindi  is  a  link  language  and  English  is  an

 associate  language.  In  such  situation  the  Original  Bill  should  be  brought  out

 in  Hindi  and  then  translated  in  English  and  other  regional  lasguages.  But

 here  original  Bill  is  being  brought  out  in  English  and  then  it  is  translated  in

 Hindi.  Technical  terminology  which  is  nct  available  in  Hindi,  can  be  taken

 from  English  in  its  original  shape.  We  can  digest  terminology  even  from  English
 and  other  regional  languages.  English  words  can  be  included,  but  original  Bill

 should  be  drafted  in  Hindi  and  it  should  be  translated  afterwards  in  other

 languages.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  विधेयक को  हिन्दी  भ्रमणा  भ्रंग्रेजी  में  पेश  कर  संकते हैं  ।  प्रश्न

 यह  है  कि  इसका  हिन्दी  से  अन्य  भाषियों  में  अनुवाद  किया  जाये  ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  मेरी  आपत्ति  यह  है  कि  सभी  विधेयक  अनिवार्य रूप  से  हिन्दी में

 लाये  जायें  कौर  उनका  ५ ॥ १  तथा  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  थि  किया  जाना  चाहिय े।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  संबंध  में  कोई  रोक  नहीं  लगायी  गयी  है  ।  यदि  इसे  हिन्दी  में  पेश  किया

 जाता  तो  इस  पर  भी  रोक  नहीं  है  ।

 Shri  D.  N.  Tiwari:  I  want  to  submit  that  the  progress  made  so  far  in  trans-

 lating  the  Acts  is  most  insignificant.  In  this  way  we  would  never  be  able  to
 translate  them  in  Hindi  and  other  regional  languages.  This  work  should  be
 undertaken  more  expeditiously.

 *श्री  ato
 )

 :  अधिकृत  अनुवाद  विधेयक के  द्वारा

 केन्द्रीय  विधियों  का  अधिकृत  अनुवाद  क्षेत्रीय  भाषाओं में  कराने का  उपबन्ध  करने का  प्रस्ताव

 किया गया  है  ।

 में  प्रसन्न  हूं  कि  कम  से  कम  स्वतंत्रता  के  25  वर्षों के  पश्चात  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  विधेयक

 को  स्थापित  करके  केन्द्रीय  विधियों  का  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  कराने  प्रावश्यकता को
 समझा  है  ।  किन्तु  मुझे  आशंका

 है  कि  सरकार  इस  विधेयक  के  उपबन्धों को  लागू  करने  के  लिये
 कौर

 20  वर्ष  ले  लेगी  ।  भारत  एक  बहुभाषी  देश  है  श्र  संविधान  में  15  a  का  विशेष  रूप  से

 उल्लेख  किया  गया

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 oligh  trangla *Summarised  translated  version.  based  on  Eng  SO  (1  द्  is  tion  of  the
 speech delivercd  in  Tamil.
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 —_———  अ  किक  क  कात  का  किक  क  काक  क  काकल  कल

 में  इस  बात  से  प्रसन्न  हूं  कि  सरकार  को  लए एए अब यह बात  aaa  amid  कि  ग्रेजी  सिवा

 हिन्दी  में  अधिनियमित  केन्द्रीय  कानूनों  को  समझ  नहीं  पाते  ।

 जब  तक  हमारे  देश  के  लोगों  में  यह  भावना  नहीं  पैदा  होती  है  कि  वे  भी  देश  के  शासन  में  हिस्सेदार

 तब  तक  उनके  मन  में  राष्ट्र  की  एकता  एवं  अखंडता  के  बारे  में  बढ़ा  चढ़ा  कर  कही  जा  रही  बातों

 का  कोई  प्रभाव नहीं  होगा  ।  जब  केन्द्रीय  प्रीमियम  हिन्दी  अ्रथवा  अंग्रेजी  में  होंगे  ,  तो  हिन्दी  प्रिया

 अंग्रेजी  न  जानने  वाले  हमारे  देश  के  लोगों  के  मन  में  देश  के  शासन का  हिस्सेदार होने  की  भावना  पैदा

 नही  हो  सकती  ।  लोकतांत्रिक  सरकार  का  यह  पहला  कर्त्तव्य  है  कि  समूचे  रूप  से  समाज  की  भलाई  के

 लिये  लोगों  को  अधिनियमित  कानूनों  से  अवगत  कराये  ।  उदाहरणार्थ  तमिलनाडु  के  लोग  केवल

 तभी  अधिकारों  प्रौढ़  कर्तव्यों  को  जान  पायेंगे  जब  संविधान  को  तामील  भाषा  में  प्रकाशित किया

 जायेगा  |

 उदाहरण  के  तौर  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  पेट्रोल
 करार

 मिट्टी  के  तेल  के  मूल्य  अत्यधिक  बढ़ा

 दिये  तमिलनाड के के  लोगों  को  यह  पता  नहीं  चला  कि  यह मूल्य  केन्द्रीय  सरकार ने  बढ़ाये  हैं  अथवा

 राज्य  सरकार  ने  ।  वह  ये  भी  नहीं  जानते  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसे  कानून  बनाने  का  अधिकार

 प्राप्त है
 ।

 वे  कानून  को  समझने  में  असमय  क्योंकि  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अधिकृत  अनुवाद  उपलब्ध  नहीं a  टीं

 लोग  केवल  तभी  कानून  सम्मान  करेंगे  जब  वे  उन्हें  समझेगें  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय

 से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  शीघ्र  से  शीघ्र  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने के  लिये  ठोस

 पग  ताकि  देश  के  लोग  यह  समझने  लगें  कि  इस  देश  के  लोगों  के  मंत  में  शासन  में  भाग  लेने

 की  भावना पैदा  हो  सके  ।

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दी  के  विकास  पर  करोड़ों रुपये  खर्च  किये  जा  रहे

 यदि  इस  धनराशि  का  दसवां  भाग  भी  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  विकास  पर  भी  किया  तो

 हमारे  देश  के  लोगों  के  मन  में  अधिक  एकता  एवं  अखंडता  की  भावना  पैदा  होगी  स्वतंत्रता  के  25

 वर्षों  के  पश्चात  इस  विधेयक  को  पेश  करने  जिसमें
 ata  कानून का  अधिकृत  झ  करने

 का  उपबन्ध किया  गया  द्रमुक  का  यह  दृष्टिकोण स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  न  केवल  हिन्दी  शारिवा

 अपितु  देश  की  सभी  भाषाओं  की  कौर  समान  रूप  से  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  wade  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  कानूनों  का  क्षेत्रीय  भाषाओं में

 अ्रनुवाद  शीघ्र  से  शीघ्र  कराया  जाये
 ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  We  should  be  allowed  to  discuss  about

 Agenda  papcr,  list  of  basiness  which  is  circulated  to  us.  But  Industrial

 Development  Amendment  Bill  is  missing  from  the  Agenda  anda  Bill  as  been

 brought.  If  the  right  of  changing  the  agenda  is  given  to  the  Government,
 we  should  also  be  given  the  right  of  bringmg  amendments.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 बात  स्पष्ट हो  गयी  है  ।  मैं  इस  पर  विचार |

 Shri  M.C.  Daga  (Pali):  It  is  being  said  that  it  would  be  duplication  of  work

 if  central  laws  are  translated  at  state  level  and  those  translations  are  approved
 at  the  central  level.  In  states  the  Hindi  translation,  which  is  being  done  is

 not  easily  understandable  by  the  people.  Original  laws  should  be  brought  out

 in  Hindi  and  then  they  should  be  translated  in  English  and  other  languages.
 But  it  is  not  bemg  done.  Education  should  be  imparted  in  regional  languages,
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 Time  limit  for  translating  the  laws  should  be  specifically  mentioned  in  the

 Bill.  It  should  also  be  mentioned  in  it  that  central  laws  would  be  translated  by
 the  central  Government.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Time  limitation  for  completing  the  transla-

 tion  work  should  have  been  specifically  mentioned  in  the  law.  It  is  not  known

 what  measures  have  been  take.i  by  Government  to  fulfil  the  intention  of  Article

 351  of  the  Constitution.  In  this  Article  it  has  been  mentioned  that  it  is  the

 duty  of  the  Central  Government  to  develop  all  the  languages  of  India  spoken

 by  the  people.

 1  am  also  one  of  those  uneducated  and  illiterate  tribal  people  who  want

 to  speak  in  their  own  dialects  and  also  want  the  expedite  development  of

 those  dialects.  May  I  know  what  has  been  done-to  implement  the  implication
 of  Article  351  of  the  Constitation?  I  would  like  to  say  that  the  government  have

 failed  im  fulfilling  its  responsibility  under  Article  351.

 Even  after  23  years  of  enforcement  of  the  Constitution,  the  translation  of

 the  Constitution  into  important  dialects  has  not  been  done.

 It  is  given  in  the  figures  of  census  doneim  1971  that  the  number  of  Hindi-

 speaking  people  has  decreased  during  the  last  decade.  The  ‘citizens  in  Hindi

 speaking  areas  are  asked  by  the  census-staff  to  tell  themselves  as  Maithili  or

 Bhojpuri  speaking  people  instead  of  Hindi  or  Urdu-speaking  people.  In  this

 way  the  local  languages  or  dialects  are  being  ignored.

 Weare  haunted  by  the  inferiority  complex  that  wedonot  wantto  develop
 our  own  languages.

 I  know  that  only  one  language  is  not  sufficient  in  the  country  but  Tamil  is

 older  than  Hindi.  Let  us  propagate  Tamil,  Bengali,  request  the

 government  to  frame  rules  for  the  translation  of  the  Constitution  and  other
 Central  Acts  into  dialect  within  a  specific  period.  I  have  given  a  notice  to  that
 effect.

 The  money  being  spent  on  the  propagation  of  the  languages  should  be

 properly  utilized.  The  government  should  make  a  time-bound  programme  for

 executing  the  translation  work.

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  (Tikamgarh):  I  do  not  know  why  the  states  are

 being  approached  to  execute  the  translation  work.  There  are  certain  people  in
 the  Centre  who  know  all  the  languages  and  the  government  can  get  the
 translation  work  done.  The  State  are  already  over-burdened
 with  work.  This  work  will  be  delayed  there.

 Tehre  is  snag  in  the  pattern  of  education.  If  the  primary  students  are

 taught  to  write  in  the  Devnagari  script,  there  will  be  no  difficulty  then,  be  it
 Tamil  or  Malayalam,  Bengali  or  Gurumukhi.  This  can  be  done  even  now.

 Translation  in  Hindi  should  be  simple  so  that  everyone  can  follow  it.  Hindi
 is  spoken  in  almost  all  the  states  but  we  have  not  laid  adequate  emphasis  on
 that.
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 The  translation  of  the  Bills  should  be  done  at  the  central  level.  The

 governmeit  should  get  it  done  by  the  learned  government  officers.

 Shri  H.  Mohsin  :  The  translation  into  Hindi  will  be  done  in  the  centre
 and  not  in  the  States.

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwan  :  Persons  knowing  all  the  languages  should

 be  employed  in  the  Contral  Government.

 There  should  be  a  time-limit  that  after  such  and  such  period  of  the

 passing  ofa  Bill,  its  translation  will  be  done.  If  translation  in  regional  languages
 is  not  done  for

 years  together,  how  will  it  do  ?

 Why  not  the  Officers  prepare  the  Bills  originally  in  Hindi  and  regional

 languages  ह

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :  The  manner  in  which  the  develop-
 ment  of  Hindi  shovld  have

 been  done,  has  not  beea  done,

 There  is  a  confusion  all  over  the  world  that  India  has  no  language  of  her

 own.  We  are  having  English  imposed  on  us  even  after  25  yearsof  independence.
 Tt  is  not  correct.

 A  committee  should  be  appointed  which  consists  of  various  members

 who  know  their  respective  languages  and  the  translation  work  is  done  under

 their  supervision.  If  it  is  done,  Hindi  may  prosper  better.

 All  the  Official  work  should  be-done  in  Hindi.

 The  judgements  of  the  courts  should  be  given  in  Hindi.

 Shri.  M.  Ram  Gopal  Reddi  (Nizamabad)  :  Preference  should  be  given  to

 Hindi.  It  is  our  language  ;,.  If  all  the  16-17  languages  are  used.  there  may  be

 controversy.

 Therefore,  would  like  to  say  that  the  language  of  our  country,  Parlia-

 ment  and  courts  should  be  only  one  and  that  is  Hindi.

 I  request  the  hon.  Minister  to  withdraw  this  Bill  on  the  ground  that

 only  Hindi  éan  be  the  language  of  this  country  and  no  other
 language

 can

 be  used.

 Shri  M.  Banerjee  (Kanpur)  :  Irise  to  support  the  Bill.  Itis  good  that

 translation  into  all  the  regional  languages  will  be  done.

 When  any  hon.  Member  speaks  in  Urdu  in  this  House,  his  speech  is

 written  either  in  Devnagari  script  or  it  is  translated  into  English.  Urdu  is

 not  a
 foreign  language.

 Some  time  back  there  was  a  practice  of  writing  the  Urdu  speeches  in  Urdu.

 But  now  that  practice  has  been  done  away  with.

 Gujaral  Committee  is  there  to  propagate  Urdu  We  are  awaiting

 avd, fo the  report  of  this  Committee.  Shri  ohsin.  knows  Urdu..  Jt  is  his  mother-

 tongue.
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 ———

 Shri.  F.  H.  Mohsin  :  No

 ShriS.  M.  Banerjee  Urdu  is  a  langnage  which  canbe  understood

 commonly

 Urdu  should  not  be  allowed  to  die  I  request  that  at  least  1ts  use  over

 here  should  be  allowed

 Dr.  Kailas
 (Bombay  South)  :  I

 support
 the  Bill  which  is  before

 the  House.  Shri  Bauerjee  is  viewing  the  topic  with  a  political  motive  (Interrup-

 tion).  Every  language
 is  to  flourish  in  this  country.  (Interruption).  Since

 Urda is
 specified

 in  the  Highth  Schedule  to  the  Constitution,
 translation  will

 be  done  or  is  being  done  into  Urdu.

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  माननीय  सदस्यों  के  समर्थन  के  लिए  में  उनका  भाभा  री  हूं  ।

 यह  सीधा  सा  विधेयक है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हम  हिन्दी  की  उपेक्षा  कर  रहे  राजभाषा

 ग्र धि नियम  में  सभी  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  हिन्दी  में  अनुवाद  करने  का  उपबन्ध है
 ।

 यह  कार्य

 भाषा  आयोग  द्वारा  हाथ  में  लिया  गया  है  |  हिन्दी में  कूल  396  केन्द्रीय  भ्र धि नियमों का  श्रुतविद

 किया जा  चुका  है  |  कुल
 7512

 भ्रनूदित  किये  जा  चुके  हैं  ।  कभी  322  भ्र धि नियमों
 का  अनुवाद

 किया  जाना  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  What  is  the  number  of  total  Acts  and

 how  many  of  them  have  been  translated.

 श्री  एफ०  सच  मोहसिन  :  के  प्रीमियम  अंग्रेजी  में  संविधान के  श्रंगीकार  किये

 जान पश्चात

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (  Mandsaur  )  What  is  the  total  number  of

 Acts  and  Ordinances  enacted  and  the  number  out  of  them  translated  ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  मैं  इस  समय  विस्तार पूर्वक  नहीं  बता  सकता  1.0  काम  तेजी

 रहा है

 श्री  मूलचन्द  डागा  )  :  नियम  ate  विनियमों की  संख्या  क्या है
 ?

 श्री  एच०  एफ०  मोहसिन  :  काफी  काम  किया  जा  चुका  है
 ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  This:  much  of  work  has  been  done  in

 wenty  five  years.  It  means  fifty  years  are  needed  for  this  work.

 att  थीं  एच०  मोहसिन  :  माननीय  सदस्य  कि  राजभाषां  अधिनियम  1963  का

 है  राजभाषा  बनने  क  बाद  उसने  प्रभुपाद  कार्ये  आरम्भ  किया  कौर  काफी  ज अच्छा काय कायें  किया

 है

 Shri  Madhu  Limaye  The  Constitution  is  of  1950

 श्री  एफ०  Udo  मोहसिन  :  राजभाषा  झ्र धि नियम  तो  )
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 Shri  Madhu  Limaye  That  is  also  constituted  under  the  Constitution

 aft  एफ०  एच ०  मोहसिन  :  चाहे कुछ  भी  है  |  इस  समय इस  विधेयक से  इस  सब  का  सम्बन्ध

 नहीं है  ।

 Shri  Mohammad  Tahir  (Purnea)  The  hon.  Minister  has  said  that  300

 legislations  have  been  translated  into  Hindi.  May  I  know  whether
 they

 have

 actually  been  translated  into  Hindi  or  Sanskrit  P

 att  एफ०  एच०  मोहसिन  :
 कुल  396

 केन्द्रीय  ग्र धि नियमों  का  हिन्दी में  agate  किया गया  है  ।

 श्री  लिमये  तथा  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  भ्रनूच्छेद  351  को  उद्धत  किया  है  |  सरकार  हिन्दी

 प्रचार के  लिये  भरसक  प्रयत्न कर  रही  दक्षिण  भारत  में  हिन्दी  पढ़ाने  का  कार्य  प्रारम्भ  किया

 गया है  ।

 श्री सध  लिमये  अरन्य  राष्ट्रीय  भाषा ग्र ों  के  बारे  में  कया  किया गया  है  ?

 श्री  एफ०  एच०  सोहनी  :  प्रत्येक राज्य  में  अरन्य  राष्ट्रीय  भाषाएं  भी  पढ़ाई  जा  रही  है  ।

 हम  सभी  केन्द्रीय  कानूनों  का  11  भाषाओं  में  चय  करने  का  विचार कर  रहे  हैं  ।  कछ  माननीय

 सदस्यों  ने  पूछा  कि  बाकी  की  चार  के  बारे  में
 कया  किया  गया  है

 हिन्दी का  कार्य  हमने

 आरम्भ कर  दिया  है  ।  शेष  तीन  भाषाएं  सिंधी ae  संस्कृत  जिनका  कार्य  हम  आरम्भ

 नहीं करे  रहे  ये  किसी  भी  राज्य  की  राजभाषा  नहीं  है  ।

 किन्ही  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  कि  उर्द  में  कितने  कानन  अ्रनदित  किये  गये  हैं  ।  झ्रनवाद की

 संख्या इस  प्रकार  है  :  भ्र समि या में  मराठी में  15,  गजराती में  52,  उड़िया  में  61,  उर्द  में  70

 मलयालम  में  15  भ्रौर  तमिल  में
 9

 अनूदित  किये  गये  हैं  ।  यद्यपि  इन  अधिनियमों  का

 अनुवाद  किया  जा  चुका  है  तथापि  उनका  न्यायालय  में  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि वह  अनुवाद

 प्रमाणित नहीं  है  ।  यह  विधेयक  इसलिये  लाया  गया  है  कि  लोग  इस  भ्रनुवाद  का  न्यायालयों  में

 प्रयोग कर  सके  |  खंड 2  के  ्  lod  प्रनसची  में  उल्लिखित  सभी  भाषाओं का  अ्रनवाद  किया

 जा  सकता  है  भ्र ौर  वह  प्रमाणिक  हो  सकता  है  ।

 पहले  हमें  केन्द्रीय  अधिनियमों का  राज्यों  की  राजभाषाओं  में  प्रसाद  करना  है  |

 राज्य  की  एजेंसियां  अ्रनवाद  कार्य  करेंगी  राजभाषा  आयोग  उसे  अ्रनमोदित  करेगा  |

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  पदा बाद )  :  संविधान का  इन  11  भाषाओं  A  भ्रनवाद

 किया गया  है

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  अनुवाद  तो  है  वह  प्रमाणित  नहीं  है  ।

 att  लिमये  :  तो  फिर  उसका  क्या  फायदा  हा
 ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  वह  wet  विचाराधीन  है  क्योंकि  भ्र भी  हिन्दी  ्  भी  प्रमाणिक

 नहीं  ।
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 श  पी०  जी०  मावलंकर  :  जब  तक  सरकार  संविधान  का  अनुवाद  प्रामाणिक  नहीं  करवायेगी

 तो  काम  कैसे  चलेगा ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन :  उसे  भी  किया  जायेगा ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर
 :

 पहले  उसे  प्रमाणिक  करवाया  जाना  चाहिये  बाद  में  केन्द्रीय

 अधिनियमों को  लिया  जाना  चाहिये  था  ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :
 इसमें  यह  कठिनाई  झरा  गई  कि  यह  मामला  विधि  मंत्रालय  के

 पास

 था  प्र  हमने  प्रौढ़  अधिक  प्रतीक्षा  नहीं  की  ।  हम  यह  विधेयक  पहले  इसलिये  लाये  हैं  कि  काम

 चले  |  जब  विधि  मंत्रालय  यह  काम  पूरा  कर  लेगा  तो  उसे  भी  हम  लेंग े|

 श्री  पी०  जी०  में  मंत्री  महोदय  के  भाषण  में  व्यवधान नहीं  डालना  चाहता  परन्तु

 एक  कठिनाई है  इन  झ्र धि नियमों के  शब्द  संविधान  के  सिद्धान्तों पर  आधारित  यदि  संविधान

 का  अनुवाद  भ्र भी  तक  प्रमाणिक  नहीं  है  तो  केवल  भझ्रधिनियमों  के  भ्रनुवाद  से  काम  चलाने  का

 arte  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  अ्रपका  मार्गदर्शन  चाहूंगा
 ।  संविधान के  भ्रनुवाद  का  प्रमाणीकरण

 कौन  करेंगा  ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन
 :  यह  ॒  सारा  मामला  विधि  मंत्रालय  को  सौंपा  है  ।  इस  समय

 संविधान  के  ware  से  हमारा  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  केवल  अन्य  केन्द्रीय  afafrrat
 ७

 क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनूदित  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  कानूनी  दर्जा  नहीं  है  ।  उनके  अनुवाद

 को  कानूनी  दर्जा  देने  के  लिये  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ।

 में  समझता  हूं  कि  मैं  सब  बातों  का  उत्तर  दे  चुका  हुं  ।  श्री  टोम्बा  सिंह  ने  कहा  कि  नेपाली  भाषा

 को  झ्राठवीं  भ्रनुसूची  में  स्थान  नहीं  दिया  गया  है  ।  इस  बारे  में  बाद  में  देखा  जायेगा  ।  हमें  चाहते

 दश
 ७

 हैं  कि  जितनी  ज्यांदा  भाषाओं  को  स्थान  मिले  उतना  ही  weer  है  ताकि  समूचे  देश  की  जनता

 के  कानून  समझ  सके  ।  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  :  के  श्रुतविद का  प्रमाणीकरण करने  वाला  भ्रमणकारी  कौन

 क्या  विधेयक में

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  हां  ।  यह  खंड  2  में  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रामाणीकरण  करने  वाला  अधिकारी  कौन  है
 ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन :  राष्ट्रपति है  ।

 उपाध्यक्ष  :
 श्री  मावलंकर  ने  प्रश्न  पूछा  कि  जब  स्वयं  संविधान का  अनुवाद  ही  प्रामाणिक

 नहीं  है  तो  संविधान  के  ्  बने  अधिनियम  इरादी  का  अनुवाद  प्रामाणिक  कैसे हो  सकता है  ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन :  भ्रंग्रेजी  का  संविधान
 प्रामाणिक  संविधान  के  अन्तर्गत हम  कानून

 बनाते  न् झ्ौर  उन  कानूनों का  अनुवाद किया  जाता  है
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 Shri  Madhu  Limaye  There  is  provision  of  authorising  the  translation

 of  the  Central  Acts  in  this  Bill,  when  translation  of  the  laws  made  under  the

 onstitution  are  not  authorised,  then  what  is  the  use.  Suppose,  there  is

 a  word  for  Adivasis  in  the  Constitution  and  that  is  Tribesਂ

 When  Tribes’  is  translated,  will  it  be  ‘“‘Adivasiਂ  Anusachit

 Jati’  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इसे  सभा  पर  छोड़ता  हुं  ।  मुझे  स्वयं  कुछ  संदेह  है  ।  यदि  art  इस

 विधेयक  को  जेसा  है  वेसे  ही  पारित  करना  चाहते  हैं  तो  में  इसे  सभा  के  समक्ष रख  दूंगा  |

 श्री  एच ०  मोहसिन  :  इसमें  कोई  भी  तकनीकी  कठिनाई  नहीं  संविधान  भ्रंग्रेजी  में

 eat  वह  संविधान  सभा  द्वारा  पारित  किया  gars  |  अब  हम  इन  कानूनों  को  संविधान  के  अ्रन्तगंत

 पारित  कर  रहे  हैं  शौर  हम  कवल  उन्हीं  कानूनों  के  भ्रनवाद  को  प्रामाणिकता कर  रहे  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  मत  लिमये  ने  एक  संगत  प्रश्न  उठाया  ।  शब्द

 संविधान में  कई  बार  है  ।  जब  स्वयं  संविधान  का  जनवाद  प्रामाणिक  नहीं  है  तो

 ट्राइबਂ  शब्द  का  झ  प्रामाणिक कसे  होगा  ?

 भद ५  ON

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन :  हमारा  संविधान  ध्रंग्रेजी
 में  ह्  हम  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये

 संविधान  के  प्रस्तुत  कानन  बनात  हैं  ।  इन  कानूनों  का  अनवाद किया  जाता  है  ।  हमारा  संविधान

 में  है  प्रामाणिक  है  इसलिये  इसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  कार  शक्ल  )  यदि  माननीय  सदस्यों  का  माना  जाता  है  तो  इसका

 ay  यह  वस्  कि  श्री  तक  भिन्न-भिन्न  राज्यों  की  भाषाओं  में  जितने  कानून  बने  हैं  शौर  जिन  कानूनों

 में  परिभाषाएं  शब्द  संविधान  से  लिये  गये  हैं  वे
 सब

 गैर-कानूनी  हैं  क्योंकि
 उन

 शब्दों
 का  अनुवाद

 प्रामाणिक नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  भ्रनावश्यक शर  असंगत है  |

 SbriR.  V.  Bade
 (Khargone ):  They  have  posed  a

 question  whether

 the  translation  of  the  is  authenticated  or  not,  it  has  been  of  no

 use

 श्री  एवं  एच०  मोहसिन  :  हिन्दी के  मामले  में  संसद  राजभाषा  अधिनियम  पारित  कर

 चकी है  ।  विधेयक में  राजभाषा  अधिनियम की  तरह  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रसाद की  व्यवस्था

 है  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  भ्राता  पर  न्य  भाषाओं  में  संविधान  का  प्रमाणीकरण  श्रावश्यंक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  मधु  लिमय ेने  नियम  109 के  अधीन  सूचना दी  है  कि  इस  विधेयक

 पर  चर्चा  स्थगित  की  जाये  ।
 में  समझता  हूं

 कि  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिय े।

 श्री मघ  लिमये  प्रस्ताव  प्रस्तुत कर  सकते  हैं  ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  हम  इंस  प्रस्ताव  को
 स्वीकार

 करने  के
 लिये  तैयार  नहीं हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka) :  Iam  moving  this  ‘motion  of
 adjourn-

 ment  of  direction  because  I  feel  that  without  translating  the  constitation  it

 will  not  be  possible  to  have  authorised  translation  of  Central  Laws.  I,  therefore,

 request  the  house  to  accept  my  motion.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसपर शौ रश  आगे  चर्चा  की  कोई  आवश्यकता नहीं  है  ।
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 बला  YL  ES  1.0  एएए

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  नीति राज  fag  :  यह

 सभा  राजभाषा  अधिनियम  पहले  ही  पास  कर  चुकी  है  जबकि  संविधान  के  हिन्दी  रूपान्तर  को

 अभी  तक  प्रामाणिकृत नहीं  किया  गया  था  ।  राजभाषा  अधिनियम के  श्रन्तगत  विधेयकों  को  हिन्दी

 में  प्रस्तुत किया  जा  रहा  है  तथा  पास  किया  जा  रहा इस  विधेयक का  खण्ड  2  राजभाषा

 की  धारा  5(2) के  समान  है
 |

 इसे
 रावत  नहीं  कहा जा

 सकता  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  श्री  मधु  लिमये  के  प्रस्ताव  कि  प्राधिकृत  अनुवाद
 विधेयक

 x
 र  चर्चा  अब  स्थगित की  को  सभा  द्वारा  स्वीकृत  जाये ही

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन

 पक्ष  में  22  विपक्ष  79

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कतिपय
 भाषाओं  में

 केन्द्रीय  विधियों
 के

 प्राधिकृत  अनुवाद  का
 उपबन्ध

 करने
 वाले

 विधेयक
 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  रूप  में  विचार  किया  जाये  ।

 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  मधु  लिमये  ने  राज  कुछ  संशोधन  भेजे  हैं  और  उन्होंने  कहा है  कि

 इस  बारें
 में

 पर्याप्त  नोटिस
 नहीं  दिया  गया  था  कि  इस  विधेयक  को  चर्चा  के  लिये  ant  लिया

 जायेगा  |
 वह  उचित  समय  में  भ्र पने  संशोधनों के  नोटिस  नहीं  भेज  सके

 ।
 इस  विधेयक  के

 बारे में  13  तारीख
 की  कार्यसूची में  बताया  गया  है  पौर  माननीय सदस्य  को  यह  नोटिस  कल  सुबह

 पहुंच  जाना  चाहिये था  ।  राज  वह  अपने  संशोधनों  के  नोटिस  कल  सकते  थे  ।  तब  यह

 कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  हो  सकती  थी  ।  इस  बीच  एक  बात  यह  हुई  है  कि  श्री  मिर्धा  के  स्थान  पर  श्री

 मोहसिन  को  यह  विधेयक  पेश  करने  की  अनुमति  दी  गई  wa  श्री  मोहसिन  को  वह  सब  संशोधन

 पेश  करने  होंगे  जो  पहले  श्री  मिर्धा  द्वारा  किये गये  थे  ।  उन्होंने  राज  नोटिस  भेजे  हैं

 मैं  श्री  मधु  लिमये  तथा  टोम्बी  fae  के  संशोधनों  के  नोटिस  भी  स्वीकार करता  हूं  ।

 श्री  एन०  टोम्बी सिह  :  मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन

 को  देखते
 हुए  अरपना  संशोधन  पेश  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 13.0
 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बन  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted
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 प्राधिकृत  श्रंतुवाद

 लिमि

 विधेयक

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  2  was  added  to  the  bill

 खण्ड 3

 श्री  मधु  लीजिये  :
 संशोधन  संख्या  3  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 श्री  मोहसिन
 :

 यह  प्रक्रिया  निरन्तर  बनी  हुई  है  ।
 इसक  पश्चात्‌ में  संसद्‌  में  विधेयक  पास

 होते  रहेंगे गौर  उनका  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनुवाद  किया  जायेगा  ।  अनुवाद  कोय  के

 लिये  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।
 राज्य  सरकारों  के  सहयोग  पर  बहुत

 सी  बात  निर्भर करती  है  ।  परिस्थितियों  को  देखते  हुए हम  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  कर

 सकते  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 3

 मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  झ्र स्वीकृत  हुआ  ।

 The  amendment  No.  8  was  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  3  विधेयक  को अग  बने
 ७  पी

 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motin  was  adopted

 खण्ड  3
 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  3  was  added  to  the  Bil

 खण्ड 1

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  1  पंक्ति  4.-

 “1972”  के  स्थान  पर  “1973”  पढ़ा  जाये
 ै

 |

 Who  एच०  मोहसिन

 2)

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक
 का  श्री

 बने
 '

 ।

 प्रस्ताव  TATHA

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  1,  संशोधित  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  1  as  amended,  was  added  to  the  Bill
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 झ्र धि नियम सत्र

 संशोधन किया  गया  :

 पीठ 1,  पंक्ति  1,

 t!  hree’ ALLOY  |  के  स्थान पर

 a  कि  nty  four’  [steer]  पढ़ा  जाये  ।
 ”

 (  एच०  मोहसिन  )

 सख्या 1

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 ग्रीक  अधिनियम aa,  संशोधित रूप  विधेयक  में  जोड  दिया जायें  ।
 ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 प्रीमियम  aa,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 The  Enacting  Formula,  as  amended  was  added  to  the  Bill

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  a  जोड  दिया  गया

 The  title  was  added  to  the  Bill

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :
 मैं

 प्रस्ताव  करता  हूँ

 संशोधित  रूप  पास  किया  जाये  ।
 गी

 महोदय  :  प्रश्न यह  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  पास  किया  जायें  211.0  ।

 पिता  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 ee  ee  ee

 अधिवक्ता  विधेयक

 Advocates  (Amendment  )  Bill

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीतिराज  सिह  :

 प्रस्ताव करता  हूँ  :

 अधिवक्ता
 r,  1961  का  और  संशोधन

 करने  वालें  विधेयक  राज्य
 ee

 सभा  द्वारा  पास  fea  गये
 रूप  विचार  किया  जाये  ।

 ”
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 भाल  इण्डिया बार  कमेटी  तथा  विधि  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन में  एक  समान  बार

 बनाने  की  सिफारिश की  है  ।  इनके  बाद  सरकार  नें  विधेयक  पेश  किया  था  जिसे  बाद  में  अ्रधिवक्ता

 1961
 का  नाम  दिया  गया

 |
 बाद  में  इस  में  कुछ  कठिनाइयां  उत्पन्न  हुई  इसके

 संशोधन  के  लिये  1965
 में  एक  अरन्य  विधेयक यहां  पर  पेश  किया  तत्पश्चात्‌  इस  विधेयक

 को  वापस  ले  लिया गया  श्र  इस  मामले  को  प्रसिद्ध  वकीलों के  विचाराथ  भेज  दिया  गया

 वकीलों की  इस  समिति  ने  5  सितम्बर  1966  को  प्रतिवेदन  पेश  किया  ।  इनकी  सिफारिशों

 पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने
 1968

 में  यहां  एक  विधेयक पेश  किया  ।.  इसको बाद  में

 प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  गया
 a

 प्रवर  समिति  ने  कानूनी  सहायता  शादी  लिखे  उपबन्धों  का

 सुझाव  दिया  |  अरत: इस इस  1968 के  विधेयक  को  भी  वापस  ले  लिया  गया  ।

 1970 में  राज्य  सभा  में  पुनरीक्षत  विधेयक  पेश  किया गया  ।  इस  पर  26  मई  1971

 को  चर्चा  area  हुई  ।  इसे  संयुक्त  समिति  को  सौंप  दिया  गया  श्र  संयुक्त  समिति  ने  12

 दिसम्बर  1972  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  |  राज्य  सभा  ने  कुछ  संशोधनों के  साथ

 इस  विधेयक  को  पास  कर  दिया  है  wa  यह  इस  सभा  के  समक्ष  है  ।

 we  यह  विधेयक  जम्मू  व  गोश्ना,दमन  दीव  पर  भी  लागू  होगा I

 संयुक्त  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  कार्यवाही  एक  वर्ष  के  भीतर  ही  समाप्त  चाहिये  ।

 इस  प्रयोजन हेतु  विधेयक में  एक  उपबन्ध  रखा  गया है  ।  संयुक्त  समिति  ने  सुझाव  feat  है  कि

 शिका  प्राप्ति के  पश्चात्‌ तीन  ae
 का

 समय  पर्याप्त है  कि
 प्रशिक्षण

 के  कौर  अधिक

 समय  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।

 बार  परिषद्‌  सेमिनार  atte
 कर

 सकती  है  कौर  विधि  पत् निकाएं  प्रकाशित  कर  सकती  हैं  |

 बंगलादेश  aaa  वकील  भी  इस  देश  में  नाम  पंजीकृत करा  सकते  हैं  ।  इस  बारे में  उपबन्ध

 कर  दिया गया  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  नाम  दर्जे  कराने  सम्बन्धी  फीस  को  कम
 कर

 दिया  गया  है
 ।

 कानूनी  सहायता  देने  के  बार  में
 यह  मत  है  कि  यह  एक  राज्य  विषय  है  कौर  राज्य  सरकार  को

 इस  बारे  में  प्रबन्ध  करना  चाहिये  |

 श्री  एस०  एं  कादर  पीठासीन  हुए

 Shri  5.  A.  Kader  in  the  chair.

 इस  मामले  पर  विचार  के  लिये  एक  समिति  भी नियुक्त
 की

 गई  थी  कौर  उस  समिति
 का  प्रतिवेदन

 भ्र भी  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 एक  निश्चित  तिथि  के  पश्चात  लन्दन  से  खाने  वाले  बैरिस्टर  अपने  नाम  यहां
 पर  अधिवक्ता

 के  रूप  में  दर्ज  नहीं  करा  सकेंगे  ।  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय ने  163  व्यक्तियों  को  अधिवक्ता

 के  रूप  में  पंजीकृत  कर  लिया  था  ।  उनके  पंजीकरण  को  वैध  ठहराने  के  लिये  इस  विधेयक  में  एक

 संशोधन रखा  गया  है

 मुझे  विश्वास है  कि  संभा  इस  विधेयक का  पूरी  तरह  समर्थन  करेगी
 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  न् उ्झा
 :
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 अ्रधिवंक्ता  1961 का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य

 सभा  area  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 Shri  Ramavter  Shastri  (Patna)  I  support  this  Bill.  request  that  free

 फिल

 aid  should  be  provided  to  the  poor.  This  has  been  mentioned  in  the  Bill

 tself  but  woald
 say

 that  this  thing  should  be  given  a  practical  shape  The

 poor  people  are  not  in  a
 position

 to  pay  the  fees  of  the  lawyers.  They  lose

 the.  cases  because  they  don’t  possess
 the  requisite  money  to  engage  good

 advocates.  So  request  you  to  give  this  thing  a  practical  shape.

 also  want  to  suggest  that  culprit  should  be  allowed  to  plead  his  own

 case

 The  term  of  the  Bar  Councils  should  be  raised  from  four  to  five

 years.

 The  Provident  Fund  Scheme  should  be  introduced  in  the  Bar  Councils
 to  help  the  lawysrs  For  this  purpose  section  (2)  of  the  Bill  should  be

 amended

 The  Bar  Council  should  be  entrusted  with  the  job  o  oviding  training
 to  the  lawyers.

 No,  Stamp  duty  should  be  imposed  for  enrolment  this  provision  should

 be.  deleted.

 The  membership  fee  should  be  raised  from  250  to  350/-

 The  appointment  of  the  clerks  to  the  lawyers  should  be  done  by  the

 Bar  Councils  this  should  not  be  left  over  to  the:  Vakils,

 No income  tax  should  be  charged  from  the  Bar  Council  because  it  is  not  a

 profit  making  body

 With  these  words  I  support  the  Bill

 श्री  बी०
 गर ०

 शुक्ल  (  लोकतंत्र  के  सफल
 संचालन के लिये

 के  दक्ष

 तथा  भ्रष्टाचार मुक्त  न्यायपालिका का  होना  झ्रावश्यक  है  ।  इसके  लिये  कानून के  व्यवसाय  का  दक्ष

 तथा  भष्टाचार मुक्त  होना  आवश्यक  है  |  1961 के  विधेयक  के  पास  होने  के  पश्चात  इस  व्यवसाय

 में  बहुत  भ्रष्टाचार फैल  गया  इस  विधेयक के  संशोधन  करने  वाले  खण्डों पर  पर्याप्त रूप  से

 ध्यान  नहीं  गया  है  |  खण्ड  19  में  कहा  गया  है  कि  यदि  .  कोई  व्यक्ति  कारावास  में  रह  चका

 हो  अथवा  अ्रनैतिक  कायें  में  ६. _______._.  रहा  हो  तो  उसे  अधिवक्ता  के  रूप  में  पंजीकृत  नहीं  किया  जाना
 चाहिये  ।  परन्तु  इसका  we  यह  श्र  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  केवल  मात्र  जुर्माना देकर  छूट  जाता  है

 तो  वह  स्वयं  को  अधिवक्ता  के  रूप  में
 पंजीकृत  करा  सकता  है

 ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  उपबन्ध  का
 कोई

 अर्थ  नहीं  है  |

 इस  विधेयक  में  यह  भी  उपबन्ध  किया  गया  है  कि
 यदि  किसी  व्यक्ति  को  अस्पृश्यता

 अधिनियम  के  ग्रन्थित  सजा  हो  जाती  है  तो  उसके  पंजीकरण
 को  कुछ  वर्षों  के  लिये  स्थगित  कर  दिया

 जायें  ।
 इसी  प्रकार  मैं  समझता  हूं  कि  न्यायालय  का  श्रीमान  करने  वाले  व्यक्तियों  को  श्रनहूं  घोषित  किया

 उपना  चाहिये  था  |

 154



 24  1895  अ्रधिवक्ता  विधेयक

 मैंने  कुछ  संशोधन दिये  toed  वे  सुबह  ही  कार्यालय  में  पहुंच सके  हैं  ।  मेरे  संशोधन

 श्री  डागा  के  संशोधनों से  मिलते  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इन  संशोधनों पर

 विचार  करें  कौर  इन्हें  बिना  किसी  हिचकिचाहट के  स्वीकार  करें  ।

 विश्वविद्यालयों
 में  तीन  ae  का  पाठ्यक्रम  पास  करने  के  पश्चात  विद्यार्थियों को  पता  ही  नहीं

 होता  कि  न्यायालयों में  किस  प्रकार  व्यवंहार  करना  है  ।  इसका  परिणाम यह  है  कि  हमारा  स्तर

 गिर  रहा है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  पश्चात  विद्याथियों  को  किसी

 वकील  से  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना  चाहिये  ।

 श्रधिवक्ताशझ्ं  के  क्लर्कों  के  पंजीकरण  कें  बारें  में  भी  एक  उपबन्ध  होना  चाहिये था  ।  इसके

 mead  निर्धारित की  जानी  चाहिये  ।  उनके  निलम्बन  तथा  हटाये  जाने  के  बारे  में  भी  एक  उपबन्ध

 होना  चाहिये
 ।

 इस  तिथि  कि  कोई  व्यक्ति  विश्वविद्यालय  से  डिग्री  लेने  के  पश्चात  कब  तक  स्वयं  को

 अधिवक्ता  के  रूप  में  पंजीकृत  करा  सकता  है  निरन्तर  बदला जाता  रहा  है  ।  यह  बात  मेरी  समझ  में

 नहीं  arg  fa  तिथि  को  बदलने  का  श्रौचित्य  क्या  ग्रेट  ब्रिटेन  तथा  अमरीका  की  विधि  संस्थाओं

 का  हमारे  यहां  मान्यता  प्राप्त है  ।  बैरिस्टर  के  पंजीकरण  के  लियें  कोई  समय  सीमा  निर्धारित

 नहीं  की  जानी  चाहिये ।  इस  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  किया  गया  उपबन्ध  व्यथ  है  ।

 मैं  समझता  हूँ  कि  इस  विधेयक  में  के  बारे  में  जो  उपबन्ध है  वह  भी  त्रुटिपूर्ण है

 मेरे  विचार  में  इस  विधेयक  को  सरकार  द्वारा  वापस  ले  लिया  जाना  चाहिये  किसी  विशेष

 खण्ड  को  पास  करना  झ्रावश्यक  है  तो  उसे  पास  कर  दिया  जाये  ।  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 जाना  चाहिये  जिसमें  कानूनी  सहायता  देने  सम्बन्धी  उपबन्ध  भी  होना  चाहिये  |

 Shri  R.  ४.  Bade  (Khangaon)  :  I  do  not  agree  with  the  criticism  made  by
 Shri  Shukla.  A  person  is  disqualified  after  the  report  of  the  Disciplinary
 Committee  of  the  Bar  Council  gees  against  that  person.  Traming  of  the  clerks

 is  not  possible  as  it  is  difficult  to  give  traming  m  villages  where  these  persons
 are  not  eve.  108.1:11011816.  They  gain  experience  while  working.

 The  System  of  Keeping  Solicitor  should  be  stopped.

 It  was  suggested  that  the  fee  should  he  increased  from  Rs,  250  to  Rs.  350

 so  that  that  hundred  rupees  excess  may  be  atilised  by  the  poor.  There  shovld

 not  be  any  tax  for  the  people  who  are  unable  to  pay  it.  The  fee  shoald  be  half
 for  the  scheduled  casts  and  Scheduled  tribes.

 The  Common  Roll  is  being  abolished  this  will  be  against  the  objects  of

 the  601 0111 8111;  of  the  Advocates  because  the  Act  has  been  enacted  to  have

 All  India  Unified  Bar  and  the  Common  Roll  will  help  in  the  maintenance  as

 such  there  should  be  50  percent  cat  in  the  money  to  be  sent  to  the  Bar

 Council  of  India.  The  Government  should  take  decision  in  connection  with  the

 meetings  of  the  Bar  Council  the  Meeting  of  the  Bar  Council  should  be  held  at
 its  Headquarters.

 It  is  suggested  that  an  Advocate  should  be  given  six  months  training
 before  enrolment.  In  my  opinion  a  junior  advocate  should  work  under
 a  senior  advocate  and  there  is  no  need  for  any  training  for  three  years,
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 The  Government  should  take  quick  decision  with  regard  to  give  legal
 aid  to  the  poor  some  legislation  should  be  made in  this  regard.

 श्री उ०  क०  एम०  इसहाक  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  वास्तव  में

 यह  विधेयक  बहुत  पहले  लाया  जाना  चाहिये  था  ।
 गरीबों  को

 दी
 जाने  वाली  कानूनी  सहायता

 कल्पना मात्र और  शभ्रवास्तविक  प्रतीत  होती  है  ।  धन  के  प्रभाव  के  कारण  निर्धन  व्यक्ति  न्याय  प्राप्त

 नहीं कर  सकत  |

 संविधान  के  भ्र तु सार  प्रत्येक  नागरिक  को  समान  भ्र धि कार  प्राप्त  कौर  के  सामन

 गरीब  गौर  अमीर  बराबर  हैं  लेकिन  व्यवहार  में  ऐसा  नहीं  है  ।  लोग  गरीबों  का  शोषण  करते

 ह  गरीब वग  को  जाननी  सहायता दी  जानी  चाहिये ।

 सरकार निर्धन  व्यक्ति  की  न्यायालय  की  फीस  देकर  इसे  राहत  दे  सकती  है  ।  ऐसे  दीवानी

 मुकदमें  हो  सकते  हैं  जिनमें  सौ  प्रतिवादी  हों  ।  कानन  के  अनसार  समन  की  प्रतिलिपि  प्रत्येक  को

 भेजना  भ्रनिवायें  है
 ।

 इस  प्रकार  बहुत  व्यय  होगा  ग्रोवर  एक  निर्धन  व्यक्ति  के  लिय  इतना  व्यय  करना

 बहुत  कठिन  होगा  |  लेकिन  इस  मामले  में  सरकार  भ्रासानी  से  सहायता  दे  सकती  है  ।

 सहायता  देते  समय  सरकार  को  इस  पहल  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  ।

 अन्य  मुख्य  व्यय  वकील  की  फीस  है  ।  इसकी  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  |  यदि

 गरीबों  के  लिये  ऐसी  व्यवस्था नहीं  की  तो  इसके  प्रभाव  में  मुकदमें  खारिज  हो  जायेंगे  |

 इस  विधेयक  के  माध्यम  से  गरीबों  को  कोई  वास्तविक  सहायता  देने  की  व्यवस्था  नहीं  की

 है  ।  यदि  सरकार  वास्तव  में  उनकी  सहायता  करना  चाहती  तो  हमें  न्यायालय फीस  अ्रधिनियम

 q  संशोधन करना  चाहिये  |

 अमुक  व्यक्ति  को  निर्धन  करार  देने  का  अधिकार  बार  काउन्सिल  को  है  ।  इस  विषय पर

 विचार  करना  चाहिये  कि  क्या  वह  उक्त  शझ्रधिकार  बार  काउन्सिल  को  देगी  अथवा  इस  मामले  में

 न्यायालय  को  निर्णय  देने  को  कहेगी  ॥

 हमारे  देश  में  wa  ऐसे  वकील  हैं  जो  अत्याधिक  धन  कमा  रहे  हैं  लेकिन  कुछ  ऐसे  वकील

 भी  हैं  जिनके लिये  जीवनयापन करना  कठिन  हो  रहा  है  ।  सरकार को  ऐसे  वकीलों को  निर्धनों

 को  काननी  सहायता  देने  के  लिये  नियुक्त  कर  लेना  चाहिये  ।

 यह  प्रसन्नता की  बात  है  कि  इस  विधेयक द्वारा  बैरिस्टरों  को  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ॥

 सरकार इस  मामले  में  संकोच कर  रही  है  ।  सरकार  ने  विदेशों  में  कानूनी  प्रशिक्षण  ले  रहे  लोगों  को

 छूट  देन ेकी  समय  सीमा  निर्धारित की  है  ।  इसे  बढ़ाया  नहीं  जाना  चाहिये  हमारे  कानूनी

 प्रशिक्षण  को  भी  उतनी  ही  सम्मान  थ  मान्यता  प्राप्त  होनी  चाहिये  |

 श्री  जी
 ०  विश्वनाथन

 :  :  हम  इस  विधेयक  का  स्वागत करते  इस  व्यवसाय
 को

 बहुत  weet  दृष्टि  से  नहीं  देखा  जाता  है
 |

 देश  में  अनेक  राष्ट्रीय नेता  36  व्यवसाय  में  लगे  थे  ।

 लेकिन  अब  वह  स्थिति नही  है  |  देश  के  ०७  प्रमुख  वकील  राजनीति में  थ्री  गये  इसके  कारण

 इस  ब्यवसाय  की  प्रतिष्ठा  कौर  महत्व  घटता  जा  रहा  है  ।
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 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  इस  विधेयक  द्वारा  समस्त  देश  में  समान  पद्धति  ~~  ah

 लेकिन  सरकार ने  कलकत्ता  कौर  बम्बई  में  चल  रही  दुहरी  पद्धति  को  समाप्त  नहीं  किया  है  जिसके

 mei  कोई  व्यक्ति  स्वयं  सीधे  वकील  को  तय  नहीं  कर  सकता  ।  उसे  पहले  सालिसिटर पर  जाना

 पड़ता है  जो  बाद  में  वकील  से  बात  करता  इस  दुहरी  पद्धति  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये
 |

 सरकार  को  निर्धन  वर्ग  को  कानूनी  सहायता  देने  के  लिये  शीघ्र  कार्यवाही करनी  चाहिये  ।

 यह  मामला  बार  काउन्सिल  पर  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिये  क्योंकि  बार
 काउन्सिल  के  पास  इतने

 साधन  नहीं  कि  वह  इसकी  व्यवस्था  कर  सके  ।  सरकार  पर  ही  यह  मामला  छोड़ा  जाना

 चाहिये  ।

 कानूनी  सहायता
 न

 केवल  अनुसूचित  जाति
 तथा

 शभ्रनुसुचित  जन  जाति  के  निर्धन  व्यक्तियों

 को  दी  जानी  चाहिये  बल्कि  उक्त  सहायता  समाज  के  सब  निर्धन  वर्गों  को  दी  जानी  चाहिये  ।  हम  ae

 ऐसी  स्थिति में  रह  रहे  हैं  जब  एक  व्यक्ति  जिसके  पास  साधन  हैं  वह  धन  खर्चे  कर  न्याय  खरीद  सकता

 इन  परिस्थितियों  में  न्यायालयों  में  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  भ्रावश्यक  सहायता  दी  जानीਂ

 चाहिये  |

 जहां  तक  प्रशिक्षण काल  का  सम्बन्ध  है  ,  विधि  पाठ्यक्रम  बढ़ाकर  तीन
 त्रों  कर

 दिया  गया  है  ।

 मैं  यह  नहीं  समझता कि  प्रशिक्षण की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  वकीलों के  क्लर्कों  का  पंजीकरण  किया  जाये  ale  उनकी  योग्यता

 निश्चित की  जाये  ।

 अधिवक्ता
 )  अधिनियम aaa  उपबन्ध  जिनका  स्वागत  किया  जाना  चाहिये

 ।

 उनमें  से  एक  उपबन्ध  न्यायाधीश  को
 लाड  सम्बोधित  किये  जाने

 की
 प्रथा  को  समाप्त  करना

 ह ै।

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  The  Joint  Committee  has  recommended  in

 strong  words  that  statutory  provision  should  be  made  for  rendering  legal
 aid  to  the  poor.  But  the  Government  has  neglected  this  recommendation.

 Itis  very  difficult  for  the  poor  people  now-a-days  to  get  justice  at  little  expense.
 Advocates  are  not  prepared  to  take  their  cases.  A  quota  should.be  fixed  for

 every  lawyer  to  take  the  number  of  cases  of  the  poor  people.  The  Government

 should  not  interfere  in  the  rules  formulated  by  Bar-Council.  The  right  to

 formulate  rules  should  be  given  to  the  Bar  Council  of  India  and  thé  State  Bar

 Counail.

 Besides,  Central  Government  the  Bar  Council  of  India  and  the  State
 Bar  Council  should  have  the  power  to  formulate  rules.

 The  Government  should  have  no  objection  in  enroling  Candidate

 in  case  he  produces  a  Certificate  of  doing  work  with  a  lawyer  during’  his

 Study  period.  He
 has  got  the  full  right  to  enrol

 himself
 with  the  Bar.

 Swami  Brahmanandji  (Hamirpur)  :  It  is  very  difficult  for  a  Common
 nian  to  get  Justice  in  the  present  circumstances.  The  work  ‘of  giving  justice  to
 the  Common  man  should  be  entrusted  to  the  members  of  the  Gram  Pancha-

 yat  and  Zila  Parishads.  Some  such  rights  should  also  be  given  to  the  members
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 of  the  State  Assemblies  and  the  members  of  Parliament.  It,  not  only  will

 help  in  abolishing  Corruption  but  the  expesnes  of  the  Government  will  also

 considerably  decreasd.

 श्री  नीतिराज fag  चौधरी  :  कुछ  सदस्यों  नें  कानूनी  सहायता  देने  का  उल्लेख  किया  है  यह

 मामला  संयुक्त  समिति  के  सम्मुख  भी  प्रस्तुत  किया  गया  था  कौर  प्रीत  में  यह  निर्णय  किया  गया  कि

 कानूनी  सहायता  के  सम्बन्ध  में  व्यापक  योजना  बनाने  के  लिए  समिति  नियुक्त की  जायें  ।  इसके

 छ  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  श्री  कृष्ण  की  अध्यक्षता  में  विधि

 अध्यापकों  कौर  सार्वजनिक  कार्येकर्त्ताश्रों  की  एक  समिति  नियुक्त  कीं  गई  ।  उक्त  समिति  के

 वेदन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  मैं  सभा  को  इस  बात  का  श्राश्वासन  दिलाता हूं  कि  जैसे  ही

 निर्णय  ले  लिया  जायेगा  एक  व्यापक  उपबन्ध-सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 बार  के  सदस्यों  के  लिये  भविष्य  निधि  की  व्यवस्था  न  करने  के  बारे  में  सवाले  उठाया  गया है  ।

 सार्वजनिक  भविष्य  1968  नाम  से  पहले ही  भ्र धि नियम है  ।  जो  कोई  व्यक्ति  भविष्य  निधि

 का  लाभ  उठाना  चाहता  है  वह  उक्त  नियम  के  अ्रन्तगंत  लाभ  उठा  संकता  है  |

 विधि  संकायों  से  पास  होकर  निकलने प्रौढ़  नामांकित  होने  छात्रों  को  व्यवहारिक

 प्रशिक्षण  देने  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इस  बारे  में  बहुत  बारीकी  से  भ्रध्ययन  किया  गया  है

 समय  को  2  वर्ष  से  बढ़ाकर  तीन  वर्ष  कर  दिया  गया  है  ।

 अधिनियम की  धारा
 49  क  tented  भारतीय  बार  काउन्सिल  को  सम्बन्धी  नियम

 बनाने  का  भझ्रधिकार  है  ।  शिक्षा  समिति  के  नाम  से  उनकी  एक  समिति है  |  वह  इस  बात  का  निर्णय

 करती  है  किं  किस  प्रकार  शिक्षा  दी  जाए  तथा  छात्र  कितना  समय  विश्वविद्यालय  व्यवहारिक

 प्रशिक्षण में  व्यतीत  करे  ।  संयुक्त  समिति  ने  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  के  बाद  यह  निर्णय  लिया

 कि  सब  के  लिये
 नामांकन

 फीस
 250

 रुपये  कौर  प्रनुसुचित  जातियों  at  श्रनसूचित  जन  जातियों  के

 लिये  उक्त  फीस  125  रुपये  होनी  चाहिय े।

 संयुक्त  समिति  ने  अपनी  don  eda  करने  के  बारे  में  यह  निर्णय  लिया  कि  उसकी  बैठक

 वहीं  होनी  चाहिये  जहां  काउन्सिल  के  मुख्यालय  हों
 ।

 द्रमुक  के  सस्य  ने  कहा  वरिष्ठ  अधिवक्ता
 कनिष्ठा  को  भुगतान  करें--यह  सुझाव

 व्यवहार्य  नहीं  है  ।

 cy  दोहरी  व्यवस्था  पर  सरकार  ध्यान  दे  रही  है  और
 इस  संबंध  में  कुछ  कदम  उठाए  भी  जा  चुक

 हं

 श्री  कार
 बी०  बड़े  :  राज्य  कौंसिलों  द्वारा  केन्द्रीय  कौंसिल  को  देय  फ़ीस  के  पुनरीक्षण

 के  बारे

 में

 क्या  निर्णय  है  क्योंकि  विधि  आयोग  के  अनुसार  प्रत्येक
 5

 वर्ष  बाद  ऐसा  होना  चाहिये
 ?

 श्री  नीतिराज सिह  चौधरी  :  यह  मामला
 दोनों  काउंसिलों  ने  में  निपटाना  है  ।  at

 यदि  कोई  कठिनाई  हो  तो  हम  हस्तक्षेप  सकते
 परन्तु  मैं  समझता  हूँ  ऐसी  कोई  कठिनाई  नहीं

 ह ै।
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 52.5

 डागाणी  से  झपने  तकों  का  राय  ही  यह  कह  कर  कि  गरीबों  की  वकालात  वकील  नहीं

 सयुक्त
 खण्डन

 कर
 दिया  है  इस  संबंध  में  विधेयक में  कोई  उपबन्ध  रखने  से  भी  लाभ  नहीं  होगा  ।

 प्रवर  समिति  ने  इसलिए  बार  के  सदस्यों  द्वारा  सहायता  देने  संबंधी  उपबन्ध  किया  है  ।

 आशा  है  सभा  इस  विधेयक  को  स्वेसम्मति  से  स्वीकार  करेगी  |

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अधिवक्ता  1961 का  wie  संशोधन  करने  वालें  राज्य

 सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  22  17  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है

 की  खण्ड
 2  से  17  विधेयक का  रंग  1.0

 1

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2
 से  17  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  2  to  17  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  18

 सशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  7  पंक्ति

 “1973”  के  स्थान  पर  “1976”  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 एच०  चार

 सभापति  महोदय
 :  अब

 प्रश्न  यह  है  :

 कि  खण्ड  18,  संशोधित  रुप  विधेयक  का  रंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  18,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  18,  as  amended,  was  added  to  the  Bill..
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 खण्ड  19

 श्री  मूलचन्द  डागा
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  7,  9,  10  पेश  करता हूं  ।

 ott  मूलचन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 पृष्ठ  8  पंक्ति  20,--

 to  imprisonments”’

 का  दण्ड  दिया  गया
 का  लोप  कर  दिया

 जाये
 शर

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  22  शौर

 sentenced  to  imprisonments”’

 कारावास  का  दण्ड  दिया  गया  का  लोप  कर  दिया  जाये  संख्या  6  8

 श्री  एच०  कार  गोखले
 :

 तराशा  है  कि  वह  अपनें
 दो

 संशोधन  स्वीकृत  होने  के  बाद  अपने  शेष

 संशोधन  वापस  ले  लेंगे ।

 श्री  बी
 ०

 श्रार०  शुक्ल
 :

 यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  अपराध का  एक  ही  बार  दोषी  होने  पर  अपना

 नाम  दर्जे  कराने  से  पूर्वे  ग्रा चरण  का  प्रमाण  पत्न  मांगे  तब  कया  स्थिति  होगी  |

 श्री  एच०  श्रार०  गोखले
 :

 मेरे  विचार  में  ऐसे  व्यक्ति  को  रोज़गार  से  वंचित  नहीं  किया  जाना

 चाहिये ।  '

 श्री  नीति राज fag  चौधरी  :  मैं  डागा  के  संशोधन  संख्या
 6

 कौर  संख्या
 8

 मान  लेता  हूं  ।

 जब  मैं  उनसे  शेष  संशोधन  वापस  लेने  का  १  करता हूं  ।
 भर  OS

 att
 मूलचन्द  डागा  :  में

 प्रिये
 संशोधन  संख्या  7,  9,  10  वापस  लने क  लिए  सभा  की  अनुमति

 चाहता हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 क्या  सभा  इसकी  अनुमति  देती  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 जी  हां
 ।

 सभापति महोदय  :  संशोधन  संख्या  7,  9  कौर  10
 सभा  की  अनुमति  से  वापस  किए  गए  |

 ये  संशोधन  सभा  की  अनुमति  से  वापस  ले  लिया  गया

 The
 amendments

 were,  by  leave  withdr  awn.

 सभापति  महोदय  :  श्री  मैं  संशोधन  संख्या
 6

 कौर  संख्या  8  सभा  द्वारा  मतदान  के  लिए  रखता

 wt यह  है  :

 8,  पंक्ति

 ‘“Senteneed  to  imprisonmentਂ

 का  दण्ड.दिया  गया हो  का  लोप  कर  दिया  जाये  6)
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 24  1895  अधिवक्ता  )

 विषयक —

 seer  स्वीकृत  gat

 The  Motion:  was  adopted.

 सभापति  :  अब
 मैं  संख्या

 8  सभा  द्वारा  मतदान
 के  रखता हूं

 :

 प्रश्न यह
 :

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  22  झर

 to  imprisonmentਂ

 कारावास का  दण्ड  गया  का  लॉप  कर  दिया  जाय  8);

 स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  अरब
 में  खण्ड  19,  जिसका  सभा  द्वारा  स्वीकृत  संख्या  6

 8
 द्वारा  संशोधन  हो  चुका  सभा  द्वारा  मतदान  के  लिए रखता  हूं  ।.

 प्रश्न यह  है  Pv

 जाय  ै
 ~~

 कि  खण्ड  19,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  15,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़ਂ  दिया  गया  +

 Clause  19,  as  amended,  was  added  to  the  Bilk

 खण्ड  20  विधेयक  में  दिया  गया  ।

 Clause  20.  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  21

 सभापति महोदय  :  श्री  मैं  खण्ड
 21

 मतदान  के  लिए  रखता  हूं
 :

 प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  21  विधेयक का  wt  बनें  पपी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted.

 खण्ड  21  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 Clause  21  was  added  to  the  Bill.

 खंड  22

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  22  विधेयक  का  बने  1.0
 x

 The  Motion  was  adopted
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 nn  es

 खण्ड  22  विधेयक  a  जोड़  गया

 Clause  22  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  23  विधेयक a  जोड़  दिया  गया

 Clause  23  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  40

 पृष्ठ  13  शर  14 किया

 Number  the  proposéd-new'  89005  5830,  58AD  and  58AH"as

 58AH  and  respectively,  and  before  the  new  section  58  AD  as

 so  renumbered,  inser  t—

 080.  Notwithstanding  anything  contained provisions  with  res-

 pect  to  certain  persons  enrolled  in  this  Act  or  any  judgement
 decree  or  order

 by  Uttar  Pradesh  State  Bar  of  any  court,  every  person  who  was  enroll-

 Council.  ed  as  an  advocate  by  the  High  Court

 durmg  the  pericd  beginning  wi  11  2nd

 day  of  January,  1962,  and  ending  on  the

 25th  day  of  May,  1962  and  was.  subsequently
 admitted  as  an  8.0.४0 0916  on  the  State  roll

 by  the  State  Bar  Council  of  Uttar  Pradesh

 shall  be  deemed  to  have  been  validly  admitted

 as  an  advocate  on  that  State  roll  from  the

 date  of  his.  enrolment  «by  «the  High  Court

 and
 accordingly

 entitled
 to

 practise  the

 profession
 of  Law

 (whether
 by  way  of  pleading

 or:accing

 पदस्थापित नई  घ  श्र  '  58 क  58 क  ड़  त्र

 58  कचਂ  क
 रूप  में  पुनः  संख्यांकित किया  जाए  र  इस  प्रकार  संख्यांकित  नई  धारा

 58
 क  घ  से  पूर्वे  निम्नलिखित  धारा  अ्स्तःस्था।येत  को

 प्रदेश  राज्य  58  क  ग  इस  अ्रधिनियग  में  अथवा  किसी  न्यायालय  के  किसी

 विधिज्ञ  परिषद  द्वारा  डिक्री  या  aren में  किसी  बात  के  होत ेहुए  भी  ,  प्रत्येक  ऐसे  व्यक्ति  की

 नामावलिगत  किए  गए  बाबत  जो  2  1962  से  arta  होकर  25  196  को

 कुछ  व्यक्तियों  के  बारे  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  दौरान  उच्च  न्यायालय  द्वारा

 मे  विशेष  उपबन्ध |  अधिवक्ता  के  रूप  में  नामावलि गत  किया  गया  था  कौर  तत्पश्चात्‌

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  विधिज्ञ  परिपक्व  द्वारा  राज्य  नामावली  में  अधिवक्ता

 के
 रूप  मैं  प्रविष्ठ

 किया
 गया  ae  समझा  जाएगा  कि  वह  उच्च

 न्यायालय

 द्वारा  उसके  नामावलिगत  किए  जाने  की  तारीख  से  उस  राज्य  नामावली

 में  प्रवक्ता  के  रूप  में  विधिमान्यता  प्रविष्टि  किया  गया  है  ौर  तदनुसार

 वह  अभिवचन  या  कार्य  करके  शिवा  दीनों  से  )  व्यवसाय

 करने  का  हकदार  होगा  1”)

 हश्र
 वार

 ग ऐशले  :  )

 luz



 24.  1895  )  )  विधेयक

 er  न  नलाना

 सभापति  :  प्रश्न  है

 खण्ड  40,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  रंग  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted

 40,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड  दिया

 Clause  40,  as  amended  was  added  to  the  Bill

 सभापति  महोदय  :  अब  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1  विधेयक का  बने  ही

 स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  1,  सें  जो  8  दिया  गया

 Clause  7,  was  added  to  the  Biil

 अ्रधिनियम  सुत्र  ौर
 नास  विधेयकों  में  जोड़  हिए  गए  ।

 The  enacting  .Formula  and  the.title  were  added 40  the  BHE

 श्री  नीतिराज  सिंह  चौधरी  :  sea  eta  हूँ  *:

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  प्रा  कियाः  |

 सभापति  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 विधेयक  को  संशोधित  रूप में  पास्ता  जाले  ।''

 wg  श्री  सरजू  पांडे

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Gazipur)  :  I  would  make  a  mention  of  some  things  in

 general.  Firstly,  Government  have  1.01  framed  any  policy  regarding  dispensa-
 tion  of  Justice  till  this  day.  Secondly  I

 would
 like  law  to  be  written  m  the

 most  simple  language.

 The  pericd  of  submission  of  report  by  the  Committee  to  suggest  disci-

 plinary  aciion  against  advocates  etc.  is  too  long.

 There  is  no  provision  in  the  Bill  regarding  legal  aid  to  the  poor.  When

 public  service  is  considered  necessary  for  dectors,  it  should  be  made  obligatory

 for  lawyers  as  well.

 I  would,  therefore  request  the  hon.  Minister  to  ponder  over  the  points
 raised  by  me  and  then  bring  a  Bill,  so  that  it  may  be  of  some  Service  to  the

 poor.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :  The  report  of  the  Committce

 should  be  available  as  early  88  possible.  When  Government  claims  to  remove

 poverty,  why  is  becoming  more  and  more  costlier  P  Fees  should  be

 prescribed  for  civil  and  Criminal  cases,  and  cases  should  be  decided  Expe-

 diticusly.
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 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :
 बिचारी  जनता  पर  दोहरी  आफत  है

 :
 एक  तो  फीसें  मोटी  देनी

 होती  हैं  दूसरे  कानून  बड़े  झर  होते  जाते  हैं  ।

 आशा  है  सरकार  समिति  की  रिपोर्ट  शीघ्र  प्राप्त  करके  भ्र  उस  प्री  विचार  के  पश्चात्‌

 aaa  संशोधन  विधेयक  लाएगी

 गरीबों  को  मुफ्त  कानूनी  सहायता  देने  के  बारे  में  गुजरात  नैंसी  राज्यों  ने  कुछ  कदम  उठाए  हैं
 ।

 मैं  चाहता हूं  कि  इस  संबंध  में
 केन्द्रीय  सरकार

 पहल  करे
 प्रौढ़  श्रील-भारतीय  नीति  निर्धारित

 करे

 att  नीतिराज सिंह  चौधरी  :  सदस्यों  के  सुझावों  के  लिए  में  उनका  हूं  ।

 भगवती  रिपोर्ट हमें  मिल  गई  है  sic उन  की  सलाह  पर  कदम  भी  उठाए  गए  हैं  ।  मंत्रालय

 के  सचिवों  की  एक  समिति  उस  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  इस  काम  को  शीघ्र  पूरा  किया  जा  सके
 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted

 भ्  पश्चात्‌ लोक  सभा  शुक्रवार  16  1973/25  1895  के  11

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  November  16,  19738

 Kartika,  25,  1895  (Saka)
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